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 में  डिग्री

 16  18,  मध्य  प्रदेश  में  सहकारी  Co-opertive  Sugar  Millin  Madhya  1165

 Pradesh चीनी  कारखाना

 1619.  प्रयोगात्मक  नलकूप  संगठन  Explanatory  Tube-wells  Organisation  1165

 1620,  प्रयोगात्मक  नलकूप  संगठन  Exploratory  Tubc-wells  Organisation

 1621,  प्रयोगात्मक  नलकूप  संगठन  1166 Exploratory  Tubc-well  O
 rganisation

 1622.  भारत  के  खाद्य  निगम  के  Shifting  of  Office  of  Food  Corporation  of

 कार्यालय  को  दिल्‍ली  से  India  from  Delhi

 स्थानान्तरण

 1623.  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  उत्पादन  Agricultual  Production  in  U.  P.  1167

 Import  of  drilling  rigs  1167 1624,  बरसों  का

 आयात

 1625,  मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  Telephone  connection  in  Madhya  Pradesh  1168

 1626.  मध्य  प्रदेश में  शिक्षित  लोगों  Unemployment  of  educated  persons  in
 का

 में  बेरोजगारी  M  adny  a  Pradesh

 1627,  मध्य  प्रदेश  में  Loans
 for

 Tubewells
 in  Madhya  Pradesh  1169

 नलकूपों  के

 लिये  ऋण

 काश्मीर  of  seeds  in  Jammu  and 1628,  जम्मू  तथा

 बीजों  में  झ्रात्मनिभरता  Kashmir

 1170 1629,  अमृतपुर  के  सहकारी  विभाग  Ispectors  in  co-operative  department,

 ति  ora
 के  नि नर  क्षवक  Manipur

 1170 1630.  पशु  चिकित्सा  तथ  Veterinary  and  Animal  Husbandry  Depart-

 ment,  Manipur. पालन  मनी पुर

 (  viii  |



 अता०  | ह  संख्या

 US.Q.  Nos.

 SUBJEcT  q8s/Pa  GES

 1631  उत्तर  प्रदेश  में  खण्ड  विकास  Block  Development  officials  and  Village  1171

 अधिकारी  शआर  पीराम-स्तर  Level  Workers  in  Uttar  Pradesh  1171

 कर्मचारी

 1632.  फायर स्टोन  टायर  1 &811-110पा5 1051:  due  to  strike in  M/s.  1171

 1171 एण्ड  रबर  कम्पनी  में  हड़ताल  Firestone  Tyre  and  Rubber  Company

 के  कारण  श्रमਂ  घंटों  की  हानि

 1633.  1171--1172 कोयला  मजूरी  बोड़  की  Implementation of  Recommendation  of

 सिफारिशों  की  क्रियान्विति  Coal  Wage  Board

 1634.  Tele  communication  link  with  Kashmir
 काश्मीर

 के  साथ  दूर  संचार

 सम्पर्क

 1635.  मणिपुर  में  लगान  की  वसूली  Collection  of  Land  Revenue  in  Manipur  1173

 1636.  मणिपुर  में  ग्राम  पंचायतें  Gram  Panchayats  in  Manipur  1173

 1637.  मनीपुर  में  ग्राम  पंचायतें  Gram  Panchayats  in  Manipur.

 1638.  राष्ट्रीय  श्रम  संहिता  National  Labour  Code  1174

 1639.  air  के  लिये  अतिरिक्त  Additional  stora  ्  404 gwefar  Foodgrains

 भाण्डागार

 1640  दिल्‍ली  के  चिराग  दिल्‍ली  Telephone  Fa  VILILIC eilitie  इ  in  Chirag  Delhi  Post  1175

 डाकघर  में  टेलीफोन  Office,  Delhi

 अवस्था

 बन  तथा  Soil  Conservation  for  Forest  and  Agricul- 1641.  कृषि-भूमि  का

 tural  Lands
 भू-संरक्षण

 1643,  टेलीफोन  शर  तारघर  Telephone and  Telegraph  Offices  1176

 644.  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  Acqusition  of  Lands  for  Housing  of  P&T  1176

 के  आवास  के  लिए  भूमि  का  Staff

 अधिग्रहण

 1646,  चीनी  का  लागत  ढांचा  Cost  of  Sugar  1177--1178

 Rice  and Jawar  Procurement  in  Maharashtra  178
 1647,  महाराष्ट्र  में  चावल  कौर

 ज्वार  की  वसूली

 1648,  घेराव  Gheraos  1138

 1640,  गोरखपुर  डाकघर  से  पोल  Missing  of  Parcel  from  Gotakbput  1179

 गुम  हो  जाने  की  घटना  Post  Office

 1650,  सर्चेतकों  ar  Whips’  Conference,  Simla  1179~~1180

 शिमला

 (  iz)



 मता ०  संख्या

 U.S.Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  qts/Paces

 1650-9,  राजस्थान  तथा  Tubewells  on  Border  Areas  of  Punjab  1180

 Rajasthan  and  Harayana यानी  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में

 नलकूप

 लम्बे  tat  वाली  कपास  Long  Staple  Cotton

 Indian  Teak  1182 1650-4.  भारतीय  सागौन  की  लकड़ी

 )

 अल्प  सूचना  प्रशन  Short  Notice  Question
 S.  N.  Q.  No.

 निगाह  तेल-क्षेत्र  Nawagam  Oil-fields

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table

 लोक  पाल  विधेयक  पर  राय  Opinion  on  Lok  Pal  Bill  1185

 Demands  for  Supplementary  Grants  1185 भअनुपरक  अनुदानों  की  माँगें  )
 1967-68  (Railways)  1967-68

 लोक  लेखा  समिति  Public  Accounts  Committee  1185-1186

 प्रतिवेदन  Fourteenth  Report

 कराये-मंत्रणा  समिति  Business  Advisory  Committee

 चौदहवाँ  प्रतिवेदन  Fourteenth  Report

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  Motion  of  thanks  on  President’s  Address

 वाद  प्रस्ताव

 श्री  नी०  श्री  नायर  Shri  N.  Sreekantan  Nair

 श्री  हनुमन्तेया  Shri  Hanumanthaiya.

 श्री  का०  प्र०  fag  देव  Shri  K.  ?,  Singh  Deo

 श्री  Wo  ढो०  भण्डार  Shri  D.  Kn.  Dhandare R  ल  aadn

 श्री  अन्बझगन  Shri  Anbazhagan

 श्री  जगजीवन  राम  Shri  Jagjivan  Ram

 श्री  मंगलाधुमडम  Shri  Mangalathumadam

 Shri  Bedabrata  Barua at  बेदीनी  बदगा

 थी  पी०  गोपालन  Shri  |  Gopalan

 eft  दीन  दयाल  उपाध्याय  की  मृत्यु
 Re,  Inquiry  into  Cirumstances  of  death

 की  परिस्थितियों  की  जाँच  के  बारे  में  of  Shri  Deen  Dayal  Upadhyaya,

 विसराम  रेलवे  saa  पर  हुई
 Discussion  on  accident at  Luckeesaraj  1203-1209

 दुर्घटना  पर  चर्चा  Railway  Station

 (x)



 विषय  UBJEOT  qts/Pagzs
 Shri  Madhu  Limaye oft  मधु  लिमये
 Shri  Yamuna  Prasad  Mandla श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  ShriS.  M.  Banerjee

 श्री  सीताराम  केसरी  Shri  Sitaram  Kesri

 श्री  लोबो  प्रभु  ShriLobo  Prabhu

 Shri  N.  T.  Das श्री  न०  ATo  दास

 भरी  कन्डप्पन  ShriS.Kandappan

 श्री  ज्योति  बसु  Shri  Jyotirmoy  Basu

 श्रीं  शिव  नारायण  Shri  Sheo  Narain

 श्री  लषण  लाल  कपूर  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor

 Shri  C.  M.  Poonacha श्री  च  म०  पूनिया

 (xi)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK  SABHA
 DEBATES

 (SUMMARISED
 TRANSLATED

 V
 ERSION)

 लोक-सभा

 LOE  SABHA

 22  1968]  फाल्गुनी  1889

 Thursday,  February  22,  1968/  Phalguna  3,  1889  (Saka)

 ee

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए [
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 Wal  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अध्यक्ष  महोदय :
 श्री  सामन्त

 थो  बलराज  मधोक :  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इसके  साथ  प्रश्न  संखया  227  पर  भी  विचार

 लिया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  बात  ठीक

 दिल्‍ली
 gra  योजना

 211.3%  स०  Wo  सामन्त  ait  प्रेस  चन्द्र  शर्मा

 क्या  खाद्य  तथा  कृषिमंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ae  सच  हू  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  भ्रपेक्षित  मानक  वाले  दुग्ध  की

 नियमित  सप्लाई न  होने  तथा  उसके  परिणामस्वरूप  मूल्य  में  विधि  होने  का  कारण यह  हैं  कि  वहाँ
 कीਂ  व्यवस्था  खराब

 क्या  यह  भी  सच  हूँ  कि  गाँवों  में  दुग्ध  सप्लाई
 करने  वाले  लोग  वर्तमान  प्रबन्ध

 1093



 Oral  Answers
 22  February,  1968

 व्यवस्था  से  सन्तुष्ट  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  eg  की  नियमित

 सप्लाई  नहीं  होती  तर

 द यदि  होता  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  प्रशासन को  सुधा रने  लए  सरकार
 द्वारा

 क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अन्नासाहुब
 :  जी  नहीं

 जो

 प्रश्न  हो  नहीं

 दिली  gre  योजना  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  ga  neat  में  वृद्ध

 227,  थी  हरी  याल  देवगण :  11.0  ईश्वर  हड्डी  :

 शो  यशपाल  fag
 ५

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रम  ||  कर रग  |  क fr

 क्या  यह  संच  है  कि  दि ली  दुग्ध  योजना  के  उनके  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  दूध  के

 मूल्यों  में  वृद्धिकर  दी

 क्या  यह  संच  हूँ  कि  दिल्ली  ware ने  दूध  के  मूल्य  में  इस  वृद्धि  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  से  विरोध  प्रगट  किया

 क्या  यह  भो  सच  ह  कि  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  उपभोकक्‍्ताग्ों  से  भी  बहुत  से

 श्रभ्पावेदन  fae

 यदि  होता  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 मूल्यों  में  वृद्धि  के  क्या  कारण  6

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  अश् ना साहब
 :  जी

 जी  नहीं  ।

 मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  मूल्य में  संशोधन  किया  गया  था

 मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं

 (1)  दूघ  के  खराद-मूल्य  में  पर्याप्त  बृद्धि

 (2)  स्टोरों  के  सभी  प्रकार  के  खरब  में  जिसमें  सप्रेटा  दुःघचूण  शामिल  है  ,

 वृद्धि  होना  ।

 (3)  मंहगाई  भत्ता  शादी  के  कारण  खर्च  का  बढ़ना  ।

 भरी  स०  do  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रबन्धक  वर्ग  में  Pama  लोग

 अधिक  हैं
 और  विक्रेताओं  के  साथ  उनके  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  है ं?
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 मौखिक  छत्तर

 थी  अस्ना साहिब  शिन्दे  :  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रबन्धक  वर्ग  में  गैर-तकनीकी  लोग  अधिक

 ql  वास्तव  में  दो  ad  पहले  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  इस  मामले  की  छानबीन  की  थी  शौर  उन्होंने

 सूचना  दिया  था  कि  कुछ  अ्रतिरिक्तਂ  अधिकारी  नियुक्त  किए  जाने  चाहिये  जैसे  उप-महाप्रबन्ध

 प्रबन्धक  नियंत्रण )  ,  प्रबन्धक  )  ,  प्रबन्धक  ),  भण्डार  पूछताछ

 कार्यकारी  भण्डार  सहकारी  विस्तार  अधिकारी  कौर  सुरक्षा  wf

 इन  पदों  पर  are  झ्र घि कारियों  की  नियुक्ति  के  कारण  दिल्ली  दुग्ध  योजना  में  aaa

 कमंचारियों  की  पर्याप्त  संख्या  है  ।

 क्रो  स०  च०  क्या  में  पूछ  सकता  हूँ  कि  दूघ  की  सप्लाई
 के  बारे  में  मंत्रालय  या

 दस्तो  दुग्ध  योजना  को  qag  सदस्यों  पौर  सरकारी  अधिकारियों  की  कितनों  शिकायतें

 मिली  हैं  ?

 थो  भननासाहिब  दीवाने  में  शिकायतों  के  इकट्ठे  gies  बता  सकता  हुँ  ।  परन्तु  संसद

 सदस्यों  तथा  अन्य  लोगों  की  शिकायतों  की  अलग-अलग  संख्या  नहीं  बता  सकता ।  औसत  रूप

 से  हमें  एक  दिन  में  चार  शिकायतें  मिलती  हैं  शौर  इनमें  बहुत  सी  शिकायतें  इस  अदाय  की

 होती  हैं  कि  दूध  समय  पर  नहीं  मिलता

 Shri  Prem  Chand  Verma  One  ofthe  reasons  oflossesof  Delhi  Milk  Scheme  is  that  they

 purchase  bottles  of  inferior  quality  and  they  break  very  often.  There  is  also  alarge  variation  in  the

 rate  of  purchase  of  milk.  The  third  reason  for  the  loss  is  theft  of  milk  products.  May  I  know

 as  to  what  hon’ble  Minister  has  got  to  say  with  regard  to  these  things  ?

 श्री  अन्नासाहिंब  दिन  कुछ  दोष  तोः  बताये  जा  सकते  हैं  म्यार  उसमें  सुधार  की

 गुंजाइश  हो  सकती  परन्तु  इसका  प्रथ  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  भोजनों  का

 are  संतोषजनक  नहीं है  ।  वास्तव  में  जहाँ  तक  इस  योजना  के  चलाने  के  खर्च  की  लागत  का

 सम्बन्ध  डा०  कुरियन  की  अध्यक्षता  में  विशेषज्ञों  के  एक  दल  जिसमें  बम्बई  दुग्ध  योजना

 के  महाप्रबंधक  भी  सम्मिलित  कुछ  मानक  निश्चित  किए  थे  जिनमें  प्रशासनिक

 लागत  आदि  ari  सम्मिलित  ati  उन्होंने  कहा  था  कि  प्रशासन  शादी

 की  लागत  21  पैसे  प्रति  लिटर से  अधिक  नहीं  होनी  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  का  स्तर  कम

 रहा  1964-65  में  यह  सिफारिश  की  गयी  थी  ।  उसके  बाद  मुख्य  वृद्धि  के  फलस्वरूप  खर्च  में

 ate  वुद्धि  हुई  दिल्लो  दुग्ध  योजना  के  घोटे  का  मुख्य  कारण  ag  है  कि  पिछले  adi  में

 प्रचलित  मूल्यों  को  अपेक्षा  दूध  का  क्रय-मूल्य  बहुत  बढ़  गया  दो  वर्ष  पु  शौकत  aye  मूल्य  65

 संपये  से  ्र  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  बीच  था  अब  औसत  वसूली  मूल्य  लग  भग  90  रुपये  प्रति  fares

 यदि  हम  वितरण  आदि  को  लागत  को  तो  दूघ  की  औसत  लागत  एक  रुपया  दस

 पैसे  प्रति  लिटर  होतो  ह  जबकि  हम  एक  रुपया  चार  पैसे  लिटर  के  हिसाब  से  बेच  रहे

 देश  के  अन्य  नगरों  में  बहुत  सी  अन्य  द  योजनाओं  की  तुलना  में  यहाँ  पर  दूध  का  मूल्य  सबसे

 कम  में  यह  बात  स्पष्ट  करता  उदाहरण  के  fog  बम्बई में  दूध  का  दर  ए
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 ब
 रुपया  सत्तर गत  प्रति  लिटर  ह  कौर इसी  प्रकार  बहुत  aaa  नगरों में  दिल्ली  में  बेचे  जाने  वाले

 दूब  के  दर
 की  तुलना म  दूध  का  दर  बहुत  अधिक  है  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma  :  The  hon’ble  Minister  has  not  said  anything  about  prevention
 of  thefts

 He  will  try  to  prevent  them Mr,  Speaker

 थ्री  बलराज  मधोक  :  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  ताकी  दुध  की  माँग

 पूरी  नहीं  कर  सकी  हूँ  कौर  ऐसे  बहुत  से  आवेदन-पत्र  हैं  जिन  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 दस  प्रकार  के  झविदन-पत्र  कितने  हैं और  इन  लोगों  को  दुघ  कब  सप्लाई  किया  जायेगा  ?

 क्या यह भी  सच  है  कि  प्रबन्ध और  दिल्‍ली  में  दूघ  के  ऊँचे  मूल्य का  कारण  यह  है  कि  सभी  Tt-

 सरकारी  दुग्धशालाएँ  नगर  के  बाहर  चली  गयी  हैं  और  अब  दिल्‍ली
 दुग्ध

 योजना  का  एकाध घि वर

 क्या  सरकार  दिल्‍ली में  सरकारी  क्षेत्र में
 या

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  और  दुग्धशालाएं  चलाने

 पर  विचार  करेगीਂ  जिससे  प्रतियोगिता  होगी  कौर  दिल्‍ली  में  दुध  सस्ता  ?

 थी  भननासाहिब  शिन्दे  यह  क  हू  कि  इस  समय  दुध  की  सप्लाई की  अपेक्षा साँग  अधिक

 है  कौर  15,000  से  अधिक  लोगों
 के

 नाम  प्रतीक्षा  सुची  में  परन्तु  मुख्य  का  नाई  यह  हूँ  कि

 दूघ  सप्लाई  वाले  अधिक  मूल्य की  माँग  करते  हैं जबकि  नगरों  कम  राय  वाले  बहुत  से  लोग

 है  जो  यह  gh  करते  a  कि  gr  कम  मूल्य पर  उपलब्ध  होना  जब  तक  इस  समस्या  का

 समाघान  नहीं
 हो

 जाता  तब  तक  मेरे  विचार  में  स्थिति  में
 सुघार नहीं  हो  सकता  ।  जहाँ  तक  प्रश्न  के

 दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  में  बहुत  सी  गैर-सरकारी  दुध शालाएं  काय॑  कर  रही  हैं

 हालाँकि  विशेषज्ञ  दल  ने  सिफारिश  की  थी  कि  यदि  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  प्रभावशाली  से

 ज  करना ह  तो  दिल्‍ली  दुग्ध  यानी  के  कार्य  क्षेत्र  में कम  से  कम  नयी  दुग्धशालाएं  चलाने की

 अ्रनमति ्  नहीं दी
 जानी  नयी  दिल्‍ली में  जो  गे  र-सरकारी  दुग्धशालाएं  चल  रहीं  हैं  वे

 दुग्ध  योजना  की  अपेक्षा बहुत  अधिक  मुख्य पर  दुध  बेच  रही

 थी  बलंराज  मघोक  :  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  की  तरह की
 बड़ी  डेरी  की  बात कर  रहा

 |  मझे  इस  प्रशन  का  उत्तर  दिया  जाना

 थी  अन्ना साहिब fied  :  दुग्धशाला  खोलने
 पर  इस  समय  कोई  प्रतिबन्ध  क

 व्यक्ति  दुग्धशाला  ara  सकता  हम  उत्तर  प्रदेश  सनौर  हरियाणा  की  सरकारों  के  साथ

 बारे  में  प  राम  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  कया  दूघ  नियंत्रण  आवेशों  को  लागु  किया  जा

 सकता  हूँ  परन्तु  यह  मामला  विचाराधीन  यदि  कोई  व्यक्ति  दुग्धशाला  खोलना  चाहे  तो  इस

 समय  उस  पर  कोई  काननी  प्रतिबन्ध  नहीं

 श्री  बत्तात्रय  क्या  यह  सच  नहीं  हू  कि  हालाँकि  दिल्‍ली में में  दुग्ध  योजना  में अब  तंक

 frat  कमंचारी  उनके  पास  झपने  ढोर  नहीं  वे  उन  ठेकेदारों  से  दुध  खरीदते हैं  जिनके

 पास  भी  झपने  ढोर  नहीं  हैं  ?  वे  उन  ठेकेदारों  पर  निसार  करते  हैं  जो  धन  एकत्र  करने  में  लगे  हैं

 शर  जिनको  रुचि  ढोर  या  दूध  के  विकास  में  नहीं
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 oft  अन्नासापिब  fared  :  माननीय  सदस्य ठीक  कहते  वास्तव में  fates  दल  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुँचा  था  कि  बिचौलियों  के  कारण  वसूली  का  कार्य  ठीक्ढंग  से  नहीं  हो  रहा  कौर  इसी  लिये

 विशेषज्ञ  दल  ने  सुझाव  दिया  था  कि  दूघ  उत्पादकों  के  सरकारों  को  संगीत  करना  बाह्य  परन्तु

 इस  सम्बन्ध  में  कई  कठिनाइयाँ  हालाँकि  हम  दुध  उत्पादकों  की  सहकारी  संस्था  बनाने  का

 प्रोत्साहन  देना  चाहेंगे  ताकि  बिचौलिये  स्थिति  का  लाभ  न  उठा

 ShriKanwar  LalGupta  :It  has  been  observed  that  the  supply  of  milk  isonthe  decrease.

 While  in  1967  the  quantity  of  milk  supplied  was  2145  quintals  it  has  reduced  to  1477  quintals
 in  January,  1968.  May  I  know  the  reason  of  this  fallin  supply  ?  It  is  because  of  installation  of

 factories  of  milk  products  around  Delhi  or  because  of  expansion  of  existing  factories  ?  In  ‘order
 to  ensure  adequate  and  regular  supply  of  milk  would  the  Government  censure  that  neither  the

 expansion  of  such  existing  factories  takes  place  nor  new  factories  are  established?  1  also  want

 to  know  whether  there  is  any  long-term  scheme  for  adequate  and  regular  supply  of  milk  to  Delhi?

 If  so,  the  details  thereof ?

 at  अन्ना साहिब  fared  :  यह  ठीक  हूं  कि  ga  को  वस्तुएँ  बनाने  वाले  बहुत  से  कारखानों

 के  कारण  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़  रहा  इनमें  से  कुछ

 कारखानों  का  विस्तार  हो  रहा  ई  श्र  कुछ  नए  एकक  स्थापित  हो  रहे  इसीलिये  मेंने  कहा

 था  कि  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही हू  कि  कया  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  कार्य  क्षेत्र  में

 दूध  की  बनाने  वाले  नये  कारखाने  स्थापित  करने  पर  रोक  लगायी  जा  सकती  हू  या  नहीं

 परन्तु  यह  रोक  हरियाणा  सरकारभझौर  उत्तर  प्रदेश की  सरकार  ककी  सलाह  से  लगायी  जा  सकती

 जहाँ  तक  भारत  सरकार  के  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  प्रशासन  और  हरियाणा  सरकार  ने

 उसे  स्वीकार कर  लिया  ह  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सहमति  ait  नहीं  मिली  है  श्र  मेरे

 विचार  में  इसमें  कुछ  समय  उनकी  सहमति  सिल  जाने  के पइचात  इस  सम्बन्ध  में  च्

 विचार  किया  जायेगा  |

 सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  का  विचार  ठीक  नही ंहै  ।  वर्ष  1965

 aft  कंवर  लाल  गुप्त  जनवरी  1967  फिर  1968  के  ates  feu  मेंने  1965 की

 बात  नहीं  की

 थी  amaze  जहाँ  तंक  प्रतिदिन  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध  है  हम  कुछ  महीने

 पहले  प्रतिदिन  2,23,000  लिटर  दुघ  सप्लाई  करत ेथे  ate  कब भी  2,21,000  लिटर  दुघ  प्रति

 दिन  बाँटा  जाता  इसलिये जहाँ  तक  सप्लाई  का  सम्बन्ध  उसमें
 अधिक  अन्तर  नहीं  है

 ।

 कीं  कर्ष  लाल  गुप्त
 :  जनवरी  1967  में  दूब  की  सप्लाई  कितनी  थी  ?

 eft  अन्ञासहिब  शिंदे  :  अराज  फरवरी  में  भी  दांव  की  तनी  मात्रा  सप्लाई  की  जा रही

 है  परन्तु  वसूली  की  मात्रा
 में

 कमी  हो  गयी  हू  भर  हम  सपरेटा  दुध  के  चूर्ण  का  प्रयोग  कर  के

 ट
 i

 | इतना  दुघ  सप्लाई
 करं  रहे

 न् ~ eft  कंवर  लाल  दुध  को  य TUNE fear  ल  १  [ete  दीर्घावधि  योजना की  क्या  स्थितियां  ?
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 a

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे
 :

 म
 यह  कह  सकता  हुँ  कि  विशेषज्ञों

 ने
 दिल्ली

 दुग्ध
 योजना

 के  विस्तार

 के  लिये  सुझाव  दिए  जहाँ  तक  कार्प  करने  की  क्षमता  का  सम्बन्ध  हम  पहले  ही  दिल्‍ली

 gra  योजना  के  विस्तार  की  योजनाएं  बना  रहे  जहाँ  तक  वसूली  का  wag  मेंने

 पटले  हो  बता  दिया  हू  कि  हुम  उपभोक्ताओं  we  उत्पादकों  अर्थात्‌  दोनों  के  हितों  का  ध्यान  रखते

 aa  उत्पादक
 के

 लिपे  उचित  मूल्य  निर्धारित  करते
 हैं

 नहीं  तो  कमरे  लिये  दिल्ल  दुग्ध  योजना

 के  लिपे  पर्याप्त  सप्लाई  की व्यवस्था  करना  तथा  इस  योजना  का  विस्तार  करना  सम्भव  नहीं  होगा  1

 श्री  वो ०  चं०  फार्मा  महोदय  के  उत्तर से  पता  चलाता  है  कि  दुध  की  वसूली  aia

 है  कौर  वितरण  दोषपूर्ण  इसलिये  क्या  वहू  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  समाप्त  कर  दंगे

 जिससे  हम  पहले  की  तरद्  बाजार  से  दूध  खरीद  सकें  ?  यदि  वह  एरा  नहीं  कर  रहे  तो  क्या  मैं

 उनसे  पूछ  सकता हँ  कि  गरब  लोगों  जिनके  बच्चे  क्षय  रोग  agi  nea  रोगों  से  पीड़ित

 दूब  सप्लाई  करने  के  लिपे  क्या  व्यवस्था  कर  रहे  वे  लोग  हमारे  पास  अकर  सहायता  के

 लिप्रेप्रार्थना  करते  हैं  सनौर  हमसे  प्रमाण-पत्र  चाहते  परन्तु  दिल्‍ली  gry  योजना  इन  लोगों

 को  दुध  सप्लाई  करने  में  प्रसाद  है  ।

 जो  अन्नासहिब  शिन्दे  :  दिल्ल  दुग्ध  योजना  को  समाप्त  करने  का  कोई  इरादा  रहीं

 यह  योजना  इती  लोकप्रिय  ह  कि  हजारों  लोगों  के  नाम  प्रतीक्षा  इस  योजना  के

 फलस्वरूप  लोगों  को  खालिसਂ  पास्वरीक़त  किये  हुए  दूब  की  बोतलें  सप्लाई  की  जाती
 उ  |

 शी  दो०  चे  Wat:  जो  लोग  इस  प्रकार  के  रोगों  से  पीड़ित  ब्या  उदय  सप्लाई

 करने  में  कोई  प्राथमिकता  दी  जाती  है
 ?

 श्री  स०  च्च्च
 दर्भ  के  हजारों  जाली  कार्ड  बने  हुए  हैं  और  इसीलिये  दूब  की  सप्लाई  की

 कमी  मुझे  पता  चला  हूं  किकुछ  लोग
 दुध

 की
 60-

 70  बोतलें  ले  लेते  हैं प्र ौर  संसद  सदस्य

 भी  इस  मामले  में  अपवाद  नहीं

 में  जानना  चाहता हूँ  कि  इसਂ  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  इसी  लग

 भग  1500  विद्यार्थी  झाँशिकालिक  काय  कर  रहे  उनको  परेशान  किया  जाता
 मन  मर्जी

 से  मुभ्नत्तिल  किर  दिया  जाता  gl  में  यह  जानना  चाहता  ह
 कि  इस  प्रकार  की  बात  क्यों  होती

 हैं  प्रौढ़  मंत्री  महोदय  इसको  सुधारने  के  लिये  प्रशासन  से  कहेंगे  ?

 श्री  अश्नासहिब  शिन्दे  जहाँ  तंक  प्रश्न के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  है  कुछ  फर्जी  काड  वाले

 भी  जब  कुछ  नागरिक  दिल्‍ली  छोड़कर  बाहर  चले  जाते  हैं  र  अपन  टोकन  को  दिल्‍ली  दुग्ध

 योजना
 को

 वापिस
 न  कर

 किसी  दुसरे  व्यक्ति
 के  नाम  में

 हस्तान्तरित  जात ेहूँ  तो  इन  टोकन

 का  किसी  सीमा  तंक  दुऋपयोग  किया  जाता  परन्तु
 [

 हमने  इसके  लिये  जासूसी  दल  नियुक्त  feat

 है  जो  बहुत  से  ऐसे  टोकन  जिनका  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  था  पकड़ने  में  सफल  हुमा

 जहाँ  तक  डिपो  मैनेजरों  को  मुंग्रततिल  किये  जाने  का  wet  है  इने  डिपो  मैनेजरों  द्वारा

 भ्रष्टाचार  किया  जाता  बोतलों  की  सील  बदली  जाती  तथा  दुध  में  मिश्रण  किया

 जाता  गत  ae  ऐसे  कार्य  के  आरोप  में  100  डिपो  मैनेजरों  को  मिल  गया
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 कि  अ कन  ee

 att  मेरा  विचार  हू  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  एसे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  करनी

 चा  al

 थी  हनुमन्तय्या  :
 माननीय  सदस्य  ने  नियम  के  विरुद्ध  सदन  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  arty

 लगाये  यहं  विशेषाधिकार  का  प्रशन  यदि  उन्हें  किसी  विशेष  सदस्य  के  विरुद्ध  कुछ  कहना
 था  तो  वे  मामले  के  तथ्य  से  आपको  या  मंत्री  महोदय  को  अवगत  करा  सकते  परन्तु  सदन  में  इसਂ
 प्रकार  सब  सदस्यों  के  विरुद्ध  sds  लंगाना  उचित  नहीं  (2axene ) )

 थी  हेम  बरुआ  :  को  कुन्द  ने  अपने  भाषण  में  कुछ  संसद  सदस्यਂ  कहा  श्री  हनूमन्तय्या
 ने  उसे  सब  संसद  सदस्य  समझा

 थी  हनुमन्तय्या  :  वे  उनके  नाम  बतायें

 थो  हेम  बदा  :  जब  मने  सभा  में  यह  कहा  था  कि  कुछ  सदस्य  भ्र पने  पलेट  ay  किराये  पर

 दे  रहे  हैं  तो  मुझे  उनके  नाम  बताने  के  लिपे नहीं  कहा  में  उनके  नाम  के  सम्बन्ध  में  साक्ष्य

 भी  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  में  पुलिसमैन  नहीं  इसका  पता  लगाना  सरकार  का  कार्य

 भी  म०  ला०  सौंपी
 :

 मंत्रो  महोदय  ने  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  कुरेन
 समिति  की  रिपोर्टे  का  उल्लेख  किया  हू  परन्तु  मुझे  ऐसा प्रतीत  होता हू  कि  नह  वायद  इस  रिपोर्ट

 को  भूल  गएं  कुरेन  समिति ने  अपनी  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया था  कि  इस  वर्ष  दारद  ऋतु में

 gq  के  नृत्यों  में  10  प्रतिशत  होगी  परन्तु  इस  वर्ष  इसका  में  weal  में  30  प्रतिशत

 वृद्धि  हुई  कुरेन  समिति ने  इम  क्षेत्र  में  डेरियाँ  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  परन्तु

 एसी  कोई  डेरी  ग्राम  स्थापित  नहीं  की  गई  ह  दूध  का  मृत्य  बढ़ाये  जाने  से  तो  कुरान  समिति  की

 रिपोर्ट  का  कोई  महत्व  ही  नहीं  रहता  ।  wa:  दि ली  दुग्ध  योजना  (Delhi  Milk  scheme)

 को  लोग  दिल्‍ली  दुग्ध  घोटाला  (  Delhi  Milk  Scandal)  wt  संज्ञा  देते  हैं  ।

 संसदीय  विशेषाधिकार

 215,  थ्री वे०  कह  दासचौघरी  :  नया  संसद्-फियों  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्या  सरकार  का  विचार  संसदीय  विशेषाधिकारों  को  संहिताबद्ध  करने  के  लिए

 एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  करने  का  दौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संसद्-कार्य तथा  संचार  मंत्रो  रामसुभग  fag):  शौर
 जी  नदीं  ।  तथापि

 (1)  (2)  संसद  के  अधिष्ठाता  एवम्‌  (3)  dee  में  विभिन्न  राजनैतिक  दलों/प्रूपों  के

 नेताओं  के
 परामर्श

 से  इस  तमाम  विशय  पर  विचार  किया  जा  रहा

 श्री  do  कृ०  दास  चौधरी  :  विधान  सभा  या  संसद  के  सदस्यों  को  इन  विशेषाधिकारों

 का  दिया  जानां  विधान  संभागों  के  प्रभावशाली  ढंग
 से  कार्य  करने  के  लिये  आवश्यक  यद्यपि

 संसदीय  विशेषाधिकारों
 ae  संशय  सदस्यों  के  अधिकारों  में  अक्सर  संघर्ष  होता  है  तथापि  we

 कार  ने  संहिता  करने  के  लिये
 कोई  कार्यवाही  नहीं  की
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 इस  सम्बन्ध
 में  उत्तर  प्रदेश  विवान  सभा में  श्री  केशव  सिंह के  मामले  में  हमें  दुखद  अनुभव

 gar  है  जबकि  विधान सभा  कौर  उच्च  न्यायालय में  मतभेद  उत्पन्न हो  गये  में  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करूँगा  कि  वह  संसदीय  विशेषाधिकारों  के  लिये  यथासम्भव  ata

 संहिता  तैयार

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कारण  बताने  की  आवश्यकता  नहीं

 श्री  ब०  छ्  दास  चौधरी  :  संसद  सदस्यों  या  विधान  सभा  के  सदस्यों द्वारा  प्राप्त  इन
 दिया  विशेषाधिकारों  को  बहुमत-प्राप्तਂ  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  हनन  किया  जाता  में  यह  जानना

 चाहूँगा  कि  मंत्री  महोदय  कब  तंक  संहिता  तैयार  कर

 डा०  राम  सुलग  fag  :  इस  महीने  की  15  तारीख  को  जब  उप-मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध

 में  वक्तव्य  दिया  था  तो  age  माननीय  सदस्य  सभा  में  उपस्थित  संसदीय  संवैधानिक  अध्ययन

 संस्था  ने  एक  गोष्ठी  का  प्रायोजन  किया  था  जिसमें  इससे  विपरीत  विचार  व्यक्त  किये  गये  थे  शोर

 किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुँचा  हम  इसਂ  ares  पर  विचार  कर  we  हैं  यदि  आवश्यक

 eat  तो  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिया

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  Minister  of  Parliamentary  Affairs  has  informed  that  the

 different  political  parties  have  been  invited  and  they  are  considering  to  forma  Committee.  May
 ह  know  whether  it  will  not  be  appropriate  ifa  Committee  be  formed  under  the  Chairmanship
 of  the  Speaker  which  may  take  decision  in  thismatter.  I  do  not  think  that  it  will  be  useful  to  have

 consultations  with  the  different  political  parties.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh  :  I  do  agree  with  you.  I  will  talk  to  the  Speaker  in  this  regard.

 Shri  Sheo  Narain  :  May  I  know  whether  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  will  ‘call

 a  meeting  of  the  Ministers  of  Parliamentary  Affairs  of  the  States,  the  Speakers  and  Parliamen-

 tary  experts  under  the  Chairmanship  of  the  Speaker  to  consider  this

 Dr.  Ram  Subhag  Singh  ;  It  is  a  good  suggesion.

 श्री  हमें  बरुआ  :  चूंकि  संसदीय  विशेषाधिकार  पहले  ही  विद्यमान  हैं  कौर  हम  उनके

 अनसार  किये  भी  कर  रहे  इन  विश्ेदाधिरों  की  संहिता  तैयार  करते  से  मंत्री  महोदय  का

 श्रभिपष्राय

 डा०  रामसुभग  fag:  विशेषाधिकार  पहले  ही  विद्यमान  हैं  यह  ठीक  परन्तु  ae  उस

 समय  के  हैं  जबकि  हाउस  साफ  कॉमन्स  में  संविधान  प्रवर्तन  में  संहिता  तैयार  करने  ल

 ग्रोवर  न  करने  दोनों  ही  प्रकार  के  विचार  व्यक्त  किए  गए  इन  सब  की  जाँच  अघ्यक्ष  महोदय  की

 अध्यक्षता  में  की  जानी

 श्री  पश्चिमी  बंगाल  की  विधानसभा
 के

 सभा  की  तथा  सदस्यों  की  अनुमति के  बिना

 श्रनिदिचत  काल  के  लिये  स्थगित  किए  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  संसद्‌
 तथा  सदस्यों  के  लिये  दोसरता  से  संहिता  तेयार  करना  उचित  समझते

 थ्रो  लीलाधर  कट को :  हमारी  परम्पराएं  हार्स  साफ  कॉमन्स  शर  गमे  की  पालियासेन्टरी
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 लस

 प्रेक्टिस  पर  भ्राघारित  यहाँ  ऐसे  भी  बहुत  से  मामले  सामने  ७  है ंजो  उसके  अन्तत  नहीं

 mat  यदि  यह  ठीक  हूँ  तो  सरकार  ने  इसਂ  सम्बन्ध  में  कब  तंक  कायंवाही  क्यों  नहीं  की  ?

 डा०  रामसुभग  सिह  :  लिखित  संविधान  में  विभिन्न  प्रक्रियायें  हो  सकती  जैसे  ही

 हम  संहिता  तैयार  करेंगे  ऐसा  हो  सकता  ह  कि  कुछ  विशेषाधिकारों  को  कम  किया  जब

 ary  उनके  लिये  संहिता  तैयार  नहीं  करते  तो  बाप  अपने  विनियमों  के  अनुसार  उनका  प्रसार

 कर  सकते  हैं

 श्री  ज्योतिर्मय  क्या  सरकार  सभा  को  यह  बतलायेगी  कि  कया  संसद  are  सैनिक

 कर्मचारियों  के  लिये  कोई  संहिता  तैयार  करने  की  उसकी  कोई  योजना
 है

 ?

 डा०  राम तु भग  सिंह  :  यह  प्रश्न  इससे  भूत  नहीं  होता  ।  यह
 तो

 एक  विशिष्ट  प्रश्न

 श्री  कौशिक :  हमारे  कुछ  नियम  बेकार  हो  गए  इन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 नहीं  को  जा  सकती  जो  उनका  उल्लंघन  करते  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  है

 कि  स्वस्थ  परम्परात्ों  पर  निर्भर  न  रह  कर  इसके  लिये  संहिता  तैयार  की  जाये  |

 डा०  रामसभग  सिंह :  मे  मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में  बता  चुका  हँ  कि  इस  बात  पर  विचार

 किया  जा  रहा

 Shri  Madhu  Limaye  :  We  should  consider  this  question  in  the  light  of.  Article  105  (3)  of

 the  Constitution  in  which  it  has  been  stated  that

 ‘In  other  respects,  the  powers,  priveleges  and  immunities  of  each  House  of  Parliament,  and

 ofthe  Members  and  the  Committees  of  each  House,  shall  be  suchas  may  from  tiure  to  time  be

 defined  by  Parliament  by  law  and,  untilso  defined  shall  be  those  of  the  House  of  Gommons

 of  the  Parliament  of  the  United  Kingdom....  ० ह

 There  is  a  decision  of  the  Supreme  Court  in  this  regard  in  which  it  has  been  said  that  when

 certain  la  w  or  Code  is  madein  thisregard  and  thereis  a  clash  between  the  rights

 fo  the  citizes  and  their  priveleyes,  Supreme  Court  will  have  the  right  to  intervene.  Therefore,

 people  like  Shri  Ra  nga  think  that  we  should  not  make  law  in  this  regard,  May  I  know  whether

 theHon.  Minister  thinks  that  besides  enacting  1८187 2.  Select  Gommittee  should  be  appointed

 under  the  Chairmanship  of  the  Speaker  which  may  rame  principles  for

 Dr.Ram  Subhag  Singh:  Almost  the  samesuggetion  was  given  by  Shri  Vajpayee  and  I  accept

 it.  Ifthe  Speaker  agrees  we  will  act  accordingly,

 श्री  अमृत  नाहटा  पहले  ही  बहुत  से  कानून  बने  हैं  पर  उनको  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 इन  परिस्थितियों  में
 क्या  मंत्री  महोदय  यह  पसन्द  नहीं  करेंगे  कि  विशेषाधिकारों  के  सम्बन्ध

 संहिता  बनाने  की  बजाये  स्वस्थ  परम्पराएं  स्थापित

 डा०  रामसुभग  fag:  इस  सम्बन्ध  में  लोगों  ने  बहुत  जोरदार  विचार  व्यक्त  किए

 श्री  नायनार :  संविधान  की  धारा  356  (1)  में  उल्लेख  किया  गया ह  कि

 जब  किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  होगा  तो  राष्ट्रपति  उदघोषणा  द्वारा  ?

 कर  सकेगा  कि  राज्य  के  विधान  मंडलਂ  की  शक्तियां  संसद  के

 कार  के  द्वारा  या  आधीन  प्रसोक्तव्य
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 ast  के  समाचार-पत्र  में  एक  समाचार  हूँ  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू

 होने  के  बाद  एक  मंत्री  जिनकी  नौकरी  समाप्त  हो  गई  थी  ने  अपन  कार्यालय  में  काय॑  किया

 में  यह  जांनना  चाहता
 हूँ  कि  कया  यह  मामला  भी  संसद  के  विशेषाधिकार  के  श्रन्तगंत  aaa  क्यों कि

 संविदान  के  अनुसार  राज्य  की  विधान  सभा  की  शक्तियों  का  भी  संसद  द्वारा  पालन  किया

 जाता है  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर झ्राप  यहाँ  कसे  चचा  कर  सकते  हैं  ?

 Shri  Achal  Singh  :  Apart  from  the  question  of  priveleges  will  the  Hon  .Minister  also  call
 the  attention  of  the  members  to  their  duties,

 Dr.  Ram  Subhag  Singh  Can  there  be  any  differences  in  this  regard  ?

 थी  लोबो  प्रभ  सभा  में  गणपूर्ति  न  होने  तथा  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 सदस्यों  के  विशेषधिकारों  के  साथ  उनके  कर्तव्यों  के  सम्बन्ध  में  भी  कानून  बनाया
 जायेगा ?

 डा०  रामसुभग  सिह
 :  इस  सम्बन्ध  में  हम  अध्ययन  कर  रहें

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महीड़ा  :  क्या  माननीय  मंत्री
 अरन्य  देशों  के  संसद  सदस्यों

 के
 अधिकारों  तथा

 विशेषाधिकारों  के  बारे  में  सुचना  प्राप्त  करेंगे ?

 डा०  रामबाग  सिंह  :  हम  इसकी  जाँच  कर  रहे  हैं  ।

 पुर्जों  पाकिस्तान  से  आए  दारणार्थो

 e *  914,  श्री  ओंकार  लाल  बरवा  ह  थो  रास  भारत

 att  अंबचेजिप्रान  :  श्री  यदा पाल  सिंह  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हँ  कि  सरकार  का  विचार  पूर्वी  पाकिस्तान  से  are  नए  शरणार्थियों

 में  से  स्थायी  दायित्व  लेगो  के  अन्तत  कराने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  नए  wart

 बनाने  तथा  बेमन  मकानों  का  विस्तार  करने  का

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्ति  कितने

 क्या  उनकी  संख्या  प्रतिवर्ष  बढ़ती  रहती  और

 ये  नए  मकान  किन  राज्यों  में  बनाये  जायेंगे  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  दा०  रा०
 :  पहले  स्थापित

 की  गई  बस्तियों  में  रिक्त  स्थानों  को  उपयोग  में  लाने  शर  पूर्वे  पाकिस्तान  से  art  दायित्व

 वाले  नए  विस्थापितों  को  बसाने  का  विचार
 है  ।

 शर  स्थायी  दायित्व  की  श्रेणी  ator qi  इस  समय  4,433  परिवार  हैं  जिनमें

 15,379  व्यक्ति  हैं  ।

 1102



 1889  मौखिक  उत्तर

 दो-दो  बस्तियाँ  आसाम  अर  उत्तर  प्रदेश  और  एक-एक  बस्ती  उड़ी

 महाराष्ट्र  पौर  मध्य  प्रदेश  में  बसाने  का  प्रस्ताव  हूँ  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Acolony  wasset  upinSahabadof  KotaTehsilin  Rajasthan  to
 rehabiltiate  the  migrants  from  East  Pakistan  and  that  involved  an  embezzlement  of  Rs.5  lakhs.
 What  action  is  being  taken  by  Government  in  that  regard  against  the  Development  officers  ?

 श्री  दा०  Wo  वर्तमान  सभी  बस्तियाँ  सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  के  प्रशासनिक

 नियंत्रण  में  tat  कि  मेंने  कहा  cara  दायित्व  के  श्रेणी  आने  वाले  परिवारों  को  वर्तमान

 बस्तियों  में  बसाया  जाना  ह  शौर  नई  बस्तियाँ  बसाने  का  भी  विचार  हँ  ae  प्रश्न  यदि  सामाजिक

 सुरक्षा  विभाग  को  सम्बोधित  किया  जाप  तो  इसका  उत्तर  मिल  सकता  हू  1

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  May  know  how  the  money  given  to  the  Rajasthan  Minister  Shri

 Brij  Sunder  Sharma  forsetting  up  !,000  campsto  reehabilitate  the  migrants  from  East  Pakistan
 has  been  spent  ?  Where  are  those  Camps  ?

 थो  दा०  रा०  मेरे  पास  इसका  कोई  उत्तर  नहीं

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ४. मसाम  सरकार  से  अनुरोध  किया

 हूँ  कि  वह  1964  के  बाद  गान  वाले  विस्थापितों  के
 पंजीकरण  के  लिये  पंजीकरण  अधिकारी

 नियुक्त  यदि  तो  अब  तंक  कितनों  को  पंजीकृत  किया  गया  है  आर  ग्राम

 या  अन्य  स्थानों  में  उन्हें  बसाने  के  लिपि  सरकार  ने  कोई  योजना  प्रायोजित  की  है  ?

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण :  स्थायी  दायित्व  की  श्रेणी में  at  वाले  सभी  परिवारों  को  पंजी

 कृत  कर  दिया  गया  area  में  परिवारों  की  कुलਂ  संख्या  1474  जैसा  कि  मेंने  पहले

 बताया  दोष  परिवारों  को  बसाने  के  लिय  हम  कुछ  नई  बस्तियाँ  बढ़ावा  चाहते

 डा०  रानेन  सेन :  परिचय  बंगाल  और  आसाम  में  स्थायी  दायित्व  वाले  शिविरों  कुछ  वर्षों

 से  बड़ी  खस्ता  हालत  में  हाल  दी  में  पुनर्विलोकन  समिति  ने  जिसके  अध्यक्ष  श्री  एन०  सी०

 चैटर्जी  सिफारिश  की  ह  कि  स्थायी  दायित्व  की  श्रेणी  के  लोगों  को  पर्याप्त  संरक्षण  दिया

 इस  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या
 कोताही  की

 गई

 थ्री  ao  रा०  जैसा  कि  मे  प्रभी  बताया  स्थायी  दायित्व  वाली  श्रेणी  सामाजिक

 सुरक्षा  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  स्थायी  दायित्व  के  जो  परिवार  शिविरों  में  हैं  उनके

 लिये  हम  नई  बस्तियाँ  बना  रहे  एक  या  दो  वर्ष  तक  पुनर्वास  विभाग  इनकी  देखभाल  करेगा

 ale  तत्पश्चात्  इनकी  देख  मालਂ
 का  काम  सामाजिक  सुरक्षा  विभाग  को  सौंप  दिया

 Shri  Sita  Ram  Kesri:  Has  any  representation  been  received  from  the  migrants  from  Ease
 Pakistan  Coming  to  Katihar  regarding  the  inadequate  loan  assitance  given  to  them  ?

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण :  यह  TH  सर्वथा  भिन्न  प्रशन  हू  ।  मूल  प्रदान  स्थायी  दायित्व

 के  विस्थापितों  के  बारे  में  है  ।
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 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Recently  a  Bill  was  passed  to  realise  the  amount  spent
 on  the  displaced  personsfrom  the  concerned  persons.  Will  the  provisions  apply  to  those  also  who

 have  left  their  property  in  East  Pakistan  ?

 श्री  दा  रा०  चव्हाण :
 विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 )
 टीके

 हाल  ही  में  पारित  किया  गया  था  i  उस  विधेयक  का  उद्देश्य  भिन्न  स्थायी  दायित्व  वाले

 वारों  से  मुआवजा  वसूल  करने  का  प्रदान  ही  नहीं  उठता

 aft  जो०  एस०  रेड्डी  :  पाकिस्तान  के  कुछ  विस्थापितों  को  निगाहे ंन  सागर  भ्र ौर  विजय  पुरी
 क्षेत्र  में  बसाया  गया  था  ।  उन  निवासियों  का  क्या  बना ?

 थी  दा०  रा०  चव्हाण  स्थायी  दायित्व  वाला  अब  कोई  भी  परिवार  वहाँ  नहीं

 भो  gata  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  15,000  विस्थापितों  को  बसाया

 बाकी  gare  ae  कि  बिमान  बस्तियों  में  रिक्त  स्थानों  में  उन्हें  बसाने  के  लिए  प्रयत्न  किए

 इस  समय  बस्तियों  में  रिक्त  स्थानों की  संख्या  बया  है  तथा  वे  बस्तियाँ  कहाँ  स्थित

 श्री  दा०  Wo  चव्हाण  तीन  या  चार  बस्तियों  में  लगभग  1719  परिवारों  को  बसाया

 जा  चुका  कस्तूर बाई  नई  दिल्‍ली  में  152  परिवारों  को  बसाया  गया  हू  मेहरपुर

 बस्ती  में  264  परिवारों  को  बसाया  गया  डालीं  लखनऊ  में  30  परिवारों  को

 बसाया  गया  अझसंदथी  नगर  त्रिपुरा  में  लगभग  273  परिवारों  को  बसाया  गया  हूँ  ।  विभिन्न

 बस्तियों  के  रिक्त  स्थानों  में  लगभग  310  परिवारों  को  बसाने  का  विचार

 Shri  Lakhan  Lal  Kapoor:  In  1955theStates  Reorganisation  Commission  had  recommend-
 ed  that  new  refugees  should  not  be  settled  in  West  Dinajpur  district  Saleempur  Sub-Division.
 How  many  refugees  have  been  rehabilitated  in  that  area  uptil  now  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  मूल  प्रश्न  केवलਂ  स्थायी  दायित्व  वाले  परिवारों

 को  बसाने  के  सम्बन्ध  में  सभी  शराबियों  के  पुनर्वास  से  इसका  सम्बन्ध  नहीं

 Shri  0.0  | अ  Tyagi  Have  Government  made  any  efforts  to  rehabilitate  these  refugees  in

 Assam,  Nefa  and  Kashmir  ?

 श्री  दा०
 रा०  चव्हाण  :  यह  भी  एक  भिन्न  प्रदान

 Shri  5  ८  Kushwah  :  Is  Pakistan  Government  giving  satisfactory  Co-operation  to  the

 [ndia  Government  in  regard  to  the  restoration  of  property  to  the  displaced  persons  ?

 way  3)
 श्री  दा०  रा०  यह  प्रदान  मूल  प्रश्न  से  सम्बन्धित  tgl  el

 बिदेशी  तेल  कम्पनियों  में  नौकरी  की  सुरक्षा

 #215,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  देवन  सेन  :

 श्रीमती  पार  गि  | ब्यास  चन्दा |

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ae  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  विदेशी  तेलਂ  कम्पनियों  तथा  ae  संशोधन  कारखानों  में  नौकरी  की  सुरक्षा

 की  समस्या  की  जाँच  करने  के  लिपे  निजात  जाँच  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  हूं  ;

 यदि  तो  उसके  काम  में  कितनी  प्रगति  हुई  कौर

 इस  झ्रायोग  की  नियुक्ति  के  बाद  सम्बन्धित  फर्मो  ने  कहाँ  तक  स्वचालित  भक्षियों  को

 प्रयोग  म  लाना  आरम्भ  कर  लिया  हैँ  शौर  अपने  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कितनी  की  ह
 ?

 शम  तथा  रोजगार  मंत्री  जी  नहीं  ।  झ्रायोग  द्वारा  1  1968

 से  पुर्व  प्रतिवेदन  दिया  जाना  अपेक्षित

 कार्य  संतोषजनक  तरीके  से  चल  रहा  है  wie  अन्तिम  तंक  अगले  महीने  में  सुने

 जाया  |

 कार्यालयों  के  घुनगंठन  कौर  कर्मचारियों  को  घटाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें

 प्राप्त  हई  थों  जिन्हें  आयोग  के  पास  भेज  दिया  गया  था  |

 श्री  इन्द्रजौ  गीत  :  क्या  यह  सच  नहीं  ह  कि  इन  कम्पनियों  के  प्रबन्धक  ate  कर्मचारी

 दोनों  इस  बात  पर  राजी  हो  गए  हैं  कि  इस  आयोग  का  अन्तिम  प्रतिवेदन  राने  तंक  कोई  भी

 पक्ष  अपनी  झोर  से  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  करेगा  जिसका  रोजगार  सुरक्षा  पर  असर  पड़ता

 ग्रोवर  यदि  तो  क्या  उनकी  जानकारी  मं  ऐसे कोई  मामले  लाये  गए  हैं  जिनमें  इसਂ  करार  के

 बावजूद  पुनर्गठन  की  योजनाओं  को  कार्यान्वित  गया हू  जिसके  परिणामस्वरूप  छंटनी

 हुई

 श्री  हाथी  :  इस  त्रिपक्षीय बं  क
 के  समय  यहं  सुझाव

 दिया  गया  था  कौर  हम  चाहते

 थे  कि  आयोग  का  प्रतिवेदन  आन  तक  कोई  एक  अक्षय  कार्यवाही  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  दो  या

 तीन  महीने  तक  उन्होंने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  यद्यपि  उसके  लिये  वे  में  सहमत  नहीं  हए

 जैसा कि  माननीय  सदस्य  जानते  लगभग  6  या  8  हिकायतें  सरकार  को  प्राप्त  हुई  हैं  जिन्हें

 जाँच  के  लिये  आयोग के  पास  भेज  दिया  गया  है  ।

 थी  इन्द्रजीत  गीत  :  कया  मंत्रो  महोदय  को  पता  हू  कि  7  दिसम्बर  1967  को  बर्मा

 दोल  के  प्रबन्धकों  ने  एक  पारपत्र  जारी  किया  था  जिसके  अन्तर्गत  fo  डी०  पी०  संहिता व्यवस्था

 को  किया  गया  जिससे  कलक  बेकार  हो  जाते  क्या  वह  जानते  हैं  कि  कलकत्ता  में  हाल

 की  बैठक  में  इस  मामले  को  उठाया  गया  था  wie  समिति ने  विवशता  प्रकट  की  कौर  कर्मचारियों

 को  सलाह दी  कि  वे  जो  चाहें करें  ?

 थी  हुयी  :  आयोग  की  बैठक  मं  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  कियां  इस

 सम्बन्ध में  मेरे पास  कोई  जानकारी  नहीं

 श्री  इंखजीत  गीत  क्या  fo  डी०  पी०  कांड  पद्धति  के  बारे में  उनके  पासਂ  कोई  जानकारी

 नहीं
 है  !
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 at  जी  नहीं  ।

 Shri  Deven  Sen  Do  Government  propose  to  nationalise  the  foreign  oil  companies  as

 they  are  exploiting  our  workers  and  proving  an  obstaclein  the  progress  of  Indian
 Oil  Corpora-

 tion.

 att  हाथी
 :  wet  का  सम्बन्ध  आ्रापोग  नियुक्ति  तथा  इसके  कार्य  को  प्रगति  से

 चार  या  पाँच  वर्षों
 से  इस  पर  आन्दोलन वल  रहा  aaa ag

 नाथ  किया  गया  कि  हमें  उन

 उपायों  की  जाँच  करने  के  लिये  एक  आयोग  नियुक्त  करना  चाहिये  जिनके  परिणामस्वरूप  छंटनी

 की  गई  ह  कि  सद्भाव  से
 अथवा  झसदूभाव  से  ऐसा  गया  शर  इसके  कारण

 मजदूरों  के  अनुरोध  पर  ae  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  |

 Shri  Shinkre  Are  Government  aware  that  the  foreign  oil  companies  are.harassing  and

 exploiting  their  employees  through  the  schemes  of  voluntary  retirement  and  retrenchment
 for  the  last  three  years  ?  Do  Government  propose  to  hold  an  enquiry  into  this  miatter  ?

 थो  हाथी  वास्तव में  इस  तथ्य  की  जाँच  होनी  कम्पनी  कहती  है  किया  एक  ऐच्छिक

 निवृत्ति  योजना  (९  परन्तु  कर्मचारी  कहते  हैं  कि  वास्तव  में  यह  ऐच्छिक  नहीं  हे  बल्कि
 ऐच्छिक

 निवृत्ति  योजना  के  नाम  पर  उनको  निवृत्त  होने  को  बाध्य  किया  जाता  शर  अपने  काय

 को  इस  प्रकार  नियोजित  करते  हैं  कि  कर्मचारियों  के  पास  कोई  कार्य  नहीं  रहता  ।  उनसे  कहा  जाता

 है  कि  बिना  काम  ही  कार्यालय  में  meat  बेठ  सचमुच  ही  इन  मामलों  की  जाँच  हो  रही

 है  कि  क्या  यहं  वास्तव में  एक  ऐच्छिक  योजना  हू  अथवा  यह  सत्य  है  कि  यह  ऐच्छिक  के  रूप

 में  अ्निवाय  ज्योंही  आयोग  का
 प्रतिवेदन  हम  सब  पता  लगा  ले  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Mr.  speaker,  the  Hon’  ble  Minister  has  admitted  that  certain

 foreign  companies  are  compelling  the  workers  togive  up  their  employment,  in  the  name  of

 voluntary  retirement,  after  taking  a  certainamount,  and  those,  who  refuse  todo  so,  are  being
 harassed.  In  view  of  that,  is  the  Government  notin  a  position  to  give  notice  to  the  foreign
 companies  to  the  effect  that  until  the  report  of  the  Commission  of inquiry  is  received,  no  worker
 should  be  retrenched  ?

 Shri  Hathi  :  I  have  not  admitted  that  they  are  doing  so,  What  have  said  is  that  the

 workers  are  complaining  that  companies  are  retiring  themin  this  way  whereas  the  companies

 say  that  there  is  nothing  as  such,  they  are  doing  so  as_the  work  load  has  decreased  and  when

 there  is  no  work  what  theycando  ?  Wehave  appointed  a  Commissiton  to  find  what  the

 truth  is  ?

 श्री हेम  बरुआ  :  क्योंकि  इस  आयोग  के  निदेश  पदों  में  से  एक  यहं  भी
 है

 कि  यथापूर्व

 स्थिति  बनाये  रखी  जाये  और  क्यों  कि  पुनर्गठन  के  नाम  पर  कर्मचारियों  को  संख्या  घटकर  इन

 सेवायों  द्वारा  उसका  उल्लंघन  भी  किया  गया  है  जेसा  कि  मंत्रो  जी  ने  स्वीकार  किया  हे  शौर

 जब  कि  मंत्री  जी  ढारा  ग्रा योग  को  यह  बताये  जाने  पर  भी  ara  ने  कर्मचारियों  पर  अपनी  विवशता

 प्रकट  की  हू  तो  क्या  में  जान  सकता  हुँ  कि  इसਂ  आयोग  और  उसके  निदेश-परदों  की  गरिमा  बनाये

 रखने के  छंटनी  किए  गए  कर्मचारियों  की  कौर  से  सरकार  ने  कोई  कदम  क्यों  नहीं  उठाया ?
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 श्री  हाथी  :  स्रप्रथम  तो  में  यहं  निवेदन  करता  हुँ  कि  आयोग  के  निदेश  पदों  में  ऐसा  वर्णन

 नही ंहै  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  कहते  हैं

 श्री हेम  बुआ  :  उन्होंने  ऐसा  कहा

 att  ३, ५५ मेंने  यहं  कभी  नहीं

 श्री  हेम  बरुआ
 :  महोदय  ने  कहां  कि  आयोग  के  निदेशपदों  में  से  एक  यह  हैं  कि

 कोई  एक  निर्णय  नहीं  होना  चाहिये  जिसका  अर्थ  यही  है  कि  यथापूर्व  स्

 चाहिये  ।
 यति

 बनाये  रखनी

 श्री  erat  :  यह  तो  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  पूछा  अर्थात  कि  जब  त्रिगर्त  य  बैठक  हुई

 थी  तो  क्या  यहਂ  निर्णय  नहीं  ह  था  कि  उन्हें  कोई  एक-पक्षीय  fora  नहीं  लेना  चाहिये  ;  कौर

 हि विक मेंे  कहा था  कि  यह  कर्मचारियों  की  कौर  से  सुझाव  हमने  यह  उनके  सामने  रखा  था  परन्तु

 उन्होंने  इसे  carat  नहीं  किया  तथा  आयोग  के  निदेश-पदों  में  यह  शामिल  नहीं  ह्

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :  यदि  वे  इस  प्रकार  एक-पक्षीय  कार्यवाही  करते  झा  रहे  हैं  तो  अ्रायोग  का

 लाभ  ही  क्या  हे  |

 श्री  हाथी  अयोग  को  तस्करों  का  पता  लगाना

 श्री  हेम  :  एसी  स्थिति  में  सरकार  क्या  कर  रही  है  कौर  क्या  करने  का  विचार  करती

 उन्हों ने  इसे  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहीं  है  |

 श्री  aa  विशेष  रूप  से  कहा  ह  कि  इस  तथ्य  का  कि  ये  लोग  कार्य  के

 स्वरूप  छंटनी  किए  गए  आयोग  सुनिश्चय  करेगा  ate  यदि  एसा  हैं  तो  समुचित  कार्यवाही

 की  जायेगी  |

 श्री  रंगा  aq  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  इन  विदेशी  तेल  सेवायों  में  से

 सेवायों  ने  अपने  कार्यकलापों  को  कम  करके  तथा  यहाँ  तेल-शोधन  ब  लाल  निकालने  ale  के

 को  त्याग  देने  की  ट्रपति  जिज्ञासा  को  भ्र प्रत्यक्ष  नहीं  रखा  सरकार  इन

 विदेशों  तेलਂ  सेवायों  में  इस  समय  काम  करने  वाले  उन  उच्च  तकनीकी  कौर  अन्य  प्रशिक्षित

 कर्मचारियों  को  अपने  भारतीय  तैल  संस्थानों  अथवा  सरकार  से  सम्बन्धित  अन्य  संस्थानों  में

 गार  को  झ्रावश्यकता  MIT  सम्भावना  को  ध्यान  में  रख  रही  है  ?

 श्री  हाथी  :  हाँ  यह  उत्तम  सुझाव  है  शर  हम  प्रयत्न  कर  हैं  कि
 इन  विदेशी

 समवायों  के  अधिशेष  व्यक्तियों  का  किस  सीमा  तक  ग्रवद्ोषण  किया  जा  सकता  हैँ  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिनी  ही  :  क्या  में  जान  सकता  हुँ  कि  कया  झ्ायोंग  की  नियुक्त  यह

 स्थिति  बनाये  रखने  के  लिये  हुई  थी  म्रथवा  आयोग  ao  प्रतिवेदन  तब  देगा  जब  छूटने  अन्तिम

 शौर  पूर्ण  हो  जायेगी  ?

 न ALT योग  को  जाँच  ग्रा योग  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नियुक्त  किया  गया  है  तथा थी  |
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 इसका  कर्त्तव्य  तथ्यों  का  सुनिश्चित  करना  जैसा  कि  बाप  जानते  यह  अपना  निर्णय  नहीं  देता  ।

 डा०  विमानन  सेन
 :  इस  आयोग  की  स्थापना  से  पुर्व  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्तਂ  एक  अरन्य

 समिति--मेहता  जिसने  ऐच्छिक  निवृत्ति  के  प्रश्न  पर  जाँच  की  थी  भर  वह  इस

 निष्कर्ष  पर  पहुँची  थी  कि  ऐच्छिक  निवृत्ति  वास्तव  में  ऐच्छिक  नहीं  प्रत्युत  श्रवपीडक  थी  एक

 अ्रभित्राय  से  सरकार ने  मेहता  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  भी  कर  लिया  था  |  इसके

 चात  जब  नियोक्ताओं  ने  इनका  अनुसरण  करना  अस्वीकार  कर  दिखाता इस  आयोग  की  स्थापना

 हुई  ।  इस  तथ्य  के  प्रकाश  में  कि  नियोक्ताओं  की  मनोवृत्ति  बड़ी  जटिलਂ  भारत  सरकार  ने

 अयोग  स्थापित  करते  समय  ऐसे  निदेश-पद  का  प्रसंग  क्यों  न  रखा  ताकि  नियोक्ता गण  इस  प्रकार

 का  नाम वारी  पुनर्गठन  को  करने  को  बाध्य  हो  जाते  ?

 श्री  हाथी  :  सांविधिक  शक्तियों  के  श्रन्तगंत  एक  झ्रायोग  को  नियुक्त  करने  का  ठीक  यही  कारण

 एक  विभागीय  समिति  नियोक्ता  को  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  को  बाध्य  करने  तथा  उत्तरी  जाँच

 करने  की  शक्ति  नहीं  रखती  ।  सदा  यही  रुकावट  रह  जाती  यदि  कारण  ह  कि  एक  सांविधिक

 झ्ञायोग  नियुक्त  किया  गया  हू  ।

 an

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पी०  एल०  480  के  अंतगर्त  आयात

 *212.  ओ  हिम्मत  सिक्का  :  क्या  ate  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  गत  at  को  अपेक्षा  1968  में  पी०  एल'०  480  के  अंतगर्त

 अधिक  ware  का  आयात  किए  जाने  की  संभावना  हैं  जब  कि  इसे  ag  950  लाख  टन  तक

 झ्र्च्छी
 फसलਂ  होने  का  आदा  है  ?

 यदि  तो  कितने  खाद्यान्नों  के
 आयात  के  लिये  करार  किए  जा  चुके  प्लोर

 क्या  पी०  एल'०  480  के  अन्तत  अ्रनाज  की  सप्लाई  में  वृद्धि  होने  से  अगले  वित्तीय

 ag  में  घाटे  का  बजट  न  बनाने  में  सहायता  मिलेगी  श्र  यदि  तो  किस  हद  तक  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अग्नासाहिब

 )  जी  नहीं  ।

 शर  प्रदान  ही  नहीं  उठत े।

 कामिक  संकरों  के  सोच  प्रतिस्पर्धा

 *  216.  थ्रो  स०  ato  बनर्जी :  कया  लम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥
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 क्या  सरकार  उपक्रमों  में  प्रौद्योगिक  शान्ति  न  होने  के  मुख्य  कारणों में  से  एक

 कारण  कार्मिक  tat  के  बीच  प्रतिस्पर्धा  ae

 यदि  at,  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  गया  हू  कि  इन  उपक्रमों  में  प्रत्येक

 में  कवल  एक  कार्मिक  संघ  हो ?

 अम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 जी  हाँ  सरकारी  somal  में  म्रश्ति  के  कुछ  मामले  ange  संघों  की

 प्रतिष्ठित  ar  के  कारण  हुए

 जो  परन्तु  अनुशासन  संहिता  में  नियोजकों  द्वारा  मजदूर  संघों  को  मान्यता  दिए

 जाने  के  लिए  प्रकिया  निर्धारित  की  गई

 श्रीलंका  से  स्वदेश  लोटे  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 017,  ott  जंबचेजियान  at  वैदिक  बरुआ  :

 श्री  रा०  रा०  fag  देव  य०  अठ  प्रसाद  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करने

 कया  श्रीलंका  से  स्वदेशਂ  लौटे  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  कई  योजना  तैयार

 की  गई  |  ;  ञ्रौर

 यदि  तो  उसका  व्होरा  क्या  हूँ  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा०  राठ  चव्हाण :  )  कौर  )

 एक  जिसमें  भारत-श्रीलंका  1964  के  अन्तर्गत  स्वदेश  लौटने  वा
 ले

 भारतीयों  कों  बसाने

 के साम्बर  में  उठाएं  गए  कदमों  तथा  विचा  राधा  न  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  दिया  गया  मेज  पर

 रख  दिया  गय  है  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  186/68]
 निर्वाचन  सम्बन्धी  सुधार

 *218.  शी  atta  wat  :  श्री  रा०  स्व०  विदा र्थ ों  :

 क्या  बिधि  मंत्रो  19  1967  के  तारांकित  ver  संख्या  753  के  उत्तर के  समान

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  संसद  ate  राज्य  विधान  मंडलों  के  लिए  तथा  राष्ट्रपतिਂ  ate

 उप-राष्ट्रपति  के  पदों  के  लिए  निर्वाचनों  को  विधियों  परिवहन  तथा  सुधार  करने  क  प्रश्न  पर

 कोई  fata  कर  लिया  श्र

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  दै  ?

 विधि  मंत्री  (att  गोविन्द  :

 att  मामला  सरकार के  विचाराधीन
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 लब  रदा  वालो  रुई के

 संबन्ध
 में  भ्रनुसंघान

 219.  sit  बेदीनी  रा०  रा०  सिंह  देव

 qo  झ०  प्रसाद  :

 क्या  1: |  तथा  ata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ;
 \  क्या  यह  संच  है  कि  भारत  में  लम्बे  tet  वाली  रुई  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान में

 area  लाने  के  लिये  भारतीय  कृषि  अ्नुसंप्रान  परिषद  ने  अखिल  भारतीय  समन्वित  परियोजना  को

 आमंत्रित  किया  है  ;

 यदि  तो  परियोजना  इंजीनियर  किन  भिन्न  समस्याओं  को  सुलझायें

 यहं  परियोजना  किन-किन  क्षेत्रों  में  काम  आरम्भ  शौर

 इस  परियोजना  के  लिये  कितना  घने  नियतਂ  करने  विचार  =  . r

 कृषि  तथा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  अझ्ासाहिब

 :

 जी  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  परिषद न ेने  एसी  एक  परियोजना  को  पहले

 1967  @  सारे  भारत  में  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  स्त  कृति  दी

 यह  परियोजना  कपास  के  सुघार  के  सम्बन्ध  में  प्रादेशिक  तथा  भ्रन्तप्रंदेशीय  महत्व

 वाणी  महत्वपूर्ण  सदस्यों  को  हल  करेगी  |  याद  न  केवल  उन्नत  किस्मों  को  पदा  करके  उत्पत्ति

 विषयक  तरीकों  द्वारा  ही  कपास  की  नौसत  उपज  को  बढ़ाने  के  देश  में  agar  को

 तीव्र  बल्कि  कृषि-प्रनाकषंज  तथा  रोग  शौर  कीट  नियंत्रण  कार्यों  के  द्वारा  भी  areal

 को  हल  करेगी  जो  कपास-उत्पादन  को  सीमित  करती  है

 मध्य  श्राद्ध

 प्रदेश  तथा  मद्रास  में  ।

 1-4-1967  से  31-3-1971  तक  चार  वर्ष  के  लिये  56  लाख  रुपये  |

 Development  of.  Commercial  Crops

 ने  090,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture

 be  pleased  to  state

 (a)  the  programme  chalked  out  for  the  development  of  commercial  crops  for  the  current

 year  with  a  view  to  boost  exports  ;

 (b)  the  expenditure  likely  to  be  incurred  thereon  3  and

 (c)  the  probable  increase,  crop-wise  ,  in  production  as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde):

 (a)  Centrally  Sponsored  Schemes  for  Development  of  jute,tabacco  and

 cashewnut  have  been  sanctioned  by  the  Central  Government  in
 selected

 areas  of  different
 States.
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 (b)  The  expenditure  likely  to  be  incurred  under  the  Centrally  Sponsored  Schemes,  is
 Rs.  2.42  crores.

 (c)  It  is  too  early  to  indicate  probable  increase,

 चीनी  का  errata

 के  221.  sty  प्रेस  चन्द  वर्मा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1968-69  में  सरकार  का  विचार  किस  मूल्य  पर  चीनी  को  आयात  करने  का

 ण

 इस  आयातित  चीनी  को  किस  प्रकार  बेचने  का  विचार  ate

 आयातित  चीनी  को  किस  मूल्य  पर  बेचने  का  विचार

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  भनासाहिब

 :

 चोको  का  आयात  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  सरकार  के  क्चिराधीन  कोई

 प्रस्ताव  नहीं

 ate  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 Cow  protection  Committee’s  Report

 *  222.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Shri  Brahmanandji  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received  the  report  of  the  Cow  Protection  Committee  ;

 (b)  if  so,  the  main  recommendations  thereto  ;  and

 (0)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculure,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri  Annasahib

 Shinde)
 :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  Committee  is  engaged  in  collection  of  data,  examination  of  witnesses  and
 consideration  of  important  questions  connected  with  this  problem.  It  has  not  been  possible  to

 tor ‘we  eporte  quickly, complete  all
 this  yet,  inspite  of  the  anexity  of  the  Committee  to  submit  i

 Election  Petitions  filed  in  Jammu  and  Kashmir

 #223.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Shri  Ram  Avtar  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  election  petitions  filed  in  Jammu  and  Kashmir  in  connection  with  the
 last  General  Elections  have  been  decided  ;  and

 (b)  the  resons  for  the  delay  in  t  aking  decisions  on  these  petitions  ?
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 की

 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda  Menon  3

 (a)  4  election  petitions  were  filed  in  respect  of  the  last  General  Elections  to  the  House  of
 the  People  and  57  election  petitions  in  respect  of  the  election  to  the  State  Legislative  Assembly.  Out
 of  the  election  petitions  दा  respect  of  State  Legislative  Assembly  of  Jammu  and  Kashmir,  two
 were  disposed  of.  In  the  case  of  one  of  them,  which  was  dismissed  for  default,  a  restoration
 application  is  now  pending  in  the  High  Court.

 (9)  The  petitions  in  respect  of  the  State  Legisltive  Assembly  were  first  filed  before  the  five
 Election  Tribunals  set  up  under  the  Jammu  and  Kashmir  Represcntation  of  the  People  Act,  1957.
 After  the  amendment  of  the  Act  in  September,  1957,  they  stood  trasferred  to  the  High  Court.
 तू  ad  hoc  Judges  have  been  appointedfor  trying  them.  Thechange  in  the  Election  Law,  transfer
 of  the  petitions  to  the  High  Court  in  pursuance  ofthe  changed  lawand  the  time  taken  in  the

 appointment  ofad  hoc  Judges  are  the  main  reasons  for  delay  in  thedisposalof  the  petitions.

 फसल  उगाने  को  प्रणाली  के  संबन्ध में  गोष्टी

 294  of  ef  क्या  खद  dat  कुंजी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्था  ने  हाल
 ही

 में  दिल्ली  में  फसल  उगाने  की  प्रणाली

 पर  एक  गोष्ठ ों  प्रायोजित  की  थी  ;

 यदि  तो  गोष्ठी  में  कितने  लेख  पढ़े  गए

 क्या  सरकार का  ध्यान  डा०  डी०  कार  गाडगिल  की  इस  टिप्पणी  की  कौर  दिलाया

 गया  है  कि  अधिकतर  कृषि  असुंधान  संचित  खेती  तक  ही  सीमित  रहा  दे  श्र  io  प्रतिशत

 किसान  जो  श्रीजीत  भूमि  पर  खेती  करते  हैं  इससे  वंचित  रहे  कौर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 कुकी  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  महालय में  राज्य  मंत्री  अन्न साहिब

 जी  str  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  परिषद  ने  से  31  जनवरी  1968

 तंक  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  नई  दिल्‍ली  में  फसलਂ  उगाने  की  प्रणाली  परे  एक  गोष्ठी  का

 प्रायोजन  किया  art

 केन्द्रीय  श्रनूसंघान  कृषि  राज्यों  के  कृषि  मौसम

 विज्ञान  विभाग  तथा  कुछ  प्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  ने  127  लेख  पढ़े

 योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  डा०  डी०  कार  गाडगिल  ने  गोष्ठी  के  उस  सामान्य

 श्रधिवेदान  की  अ्रध्यक्षता  की  थी  जिसमें  इन  लेखों  का  पूर्वावलोकन  प्रस्तुत  किया  गया  अधिवेशन

 के  are  28  जनवरी  1968  के  पूर्वाह्न  के  भ्रधिवेशने  में  डा०  गाडगिल  ने  कहां  था  कि  सिचाई

 quae  देने  के  पहचान  केश  का  बहुत  सा  भाग  सभी  श्रीजीत  रह  गया  संचित  क्षेत्रों

 की  समस्याओं  पर  विचार  करना  पड़ेगा  कौर  हमारे  अनुसंधान  कार्यक्रमों  में  उनको  प्राथमिक्ता

 दनी

 चलता ।  iy |  उगाने  की  प्रणाली  के गोष्ठी  के  क्षेत्रीय
 समितियों

 ने  जिन्होंने  प्रत्येक  क्षेत्र  के
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 a  ए।शल्‍एइएएल्‍एएएल्‍एएडलशाजए

 विषय  में  विस्तृत  लेखों  पर  विचार-विपदा  किया  डा०  गाडगिल  के  सुझावों  को  भी  ध्यान  में

 रवा  वे  अन्त  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  निर्णयों  पर  पहुँची

 के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  पर  बलਂ  देने  के  पहुचाई  भी  समस्त  क्षेत्रों

 कर  देश  के  पक्षी  उत्तरी  कौर  पश्चिमी  क्षेत्रों  अधिकांश  दास्य गत  क्षेत्र  वर्षा

 पर  आश्रित  सिफारिश  को  गई  है  कि  सुखी  खती  के  विषय  में

 एक  समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रम  शरू  किया  जाये  ताकि  श्रीजीत  क्षेत्रों  में

 दास्य  भूमिਂ  तथा  जल-संरक्षण  शौर  फसलਂ  उगाने  की  प्रणालियों  के

 विषय  में  नई  विधियों  का  विराम  किया  जा

 साथ पत्र

 225.  को  दबको  नवीन  पाटो
 दिया

 :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 a

 a क्या  यह  सच  कि  किसानों  को  अपने  उपज  के  ava  मूल्य  दिलाने  के  छ

 राज्य  सरकारों  का  विचार  खाद्य  क्षेत्रों  को  बढ़ाने  का  तै

 क्या  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  बातचीत  की  झर

 क्या  केन्द्र  ने  अनुमति  दे  दी  है  शरीर  यदि  तो  खाद्य  क्षेत्रों  में  क्या-क्या  परिवर्तन

 करने  का  प्रस्ताव  हूँ  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 साहिब  शि  )  :

 से  ट्रायल  प्रदेश  सरकार  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  यह  सुझाव  देते  रहे  हैं

 कि  इन  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  पंजाब  खाद्य  क्षेत्र  में  शामिल  कर  लिया  रबी

 अनाजों  की  alfa  पर  विचार  करने के  लिये  मुख्य  मंत्रियों  की  में  इस  प्रदान  पर  साथ

 ही  खाद्य  क्षेत्रों  को
 बनाये  रखने  अथवा  न  रखने  के  प्रबल  पर  पू  को  भाँति  विचार  किया  जायगा

 समुदाय  विकास  परियोजना  का  अभि नवीकरण

 *226  श्री  सीता  राम  केसरी  :  श्री  भोगनद्र  झा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  समुदाय  विकास  परियोजनाओं  का  श्रमिनवीकरण  करने  की  कोई

 योजनायें  afar  रूप  से  तैयार  की  ौर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सलाम्‌दो यिक  विकास  त्या  सहकार  महालय  मं  राज्य-मंत्री  एन०  एस०

 गुड पद स्वामी  )  :  अर  इस  विषय  पर
 कभी  तक

 राज्य  सरकारों  से  विचार-विपदा

 चल  रहो  है  |

 खाद्यान्नों  के  लिपे  राजसहायता
 *  228.  श्री  विदवम्मरन :  श्री  हिम्मत सिह का  :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :
 श्री  संविधान

 श्री  चेंगलाराया  नायडू  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हाथा

 क्या यह  सब  है  कि  केन्द्रीय  सरकारने  राज्यों  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  खाद्यान्नों

 पर  राज-सहायता  देना  बन्द  कर  दिया  ह

 यदि  तो  sat  कितनी  चत  हुई

 ह स  frog  का  किन-किन  राज्यों  पर  प्रभाव  पड़ा  ग्र  ;  शर

 (7)  क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  से  यह  राज-सहायता  जारी  रखे  ज  के  लिए

 प्रार्थना  की  हूं  कौर  ails  तो  कौन-कौन  से  रूपी  ने  कौर  इसके  वारे  में  सरकार  की  या

 प्रतिक्रिया

 सामुदायिक  बिकास  तथा
 सहकार

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भग्नासाहिघ

 री :  केवल  ग्रायातित  गे जगह  पर  दी  जाने  बालो  राज-सहायता  पूर्णरूप  से  बन्द  कर  दी
 है  जब  कि  अनप  खाद्यान्नों  sata  आयातित

 मानो
 are  श्रंगारित  मोटे  चावल  जो  कि  राज्य

 कारों  को  केन्द्रीय  भण्डार  से  सप्लाई  किए  जाते  हैं  पर  ग  जाने  वाली  राज-सहायता  में  कुछ  हुद

 तक  कमी  की  गयी

 1-1-1968  से  राज-सहायता  में  यह  बचत  ग्रायातित  गल  के  बारे  में  12  रुपए

 प्रति  ग्रायातितਂ  मामलो  के  बारे में  8  रुपए  प्रति  क्विंटल  कौर  मोटे  चावलਂ  के  बारे में
 16

 रुपए  प्रति  व्हीकल

 पहली  1968  से  सभी  राज्यों  के  लिये  खाद्य न्र  का  निगम  मूल्य  एक-सा

 निर्धारित  कर  दिया  गया  खाद्यान्नों  के  निगम
 त्यों

 में  वृद्धि  के  फलस्वरूप  राज्यों में  मूत  में

 कोई  ग्रस्त  नहीं  है  ।

 केरल  सरकार  से  एक  श्रभ्पावेदन  प्राप्त  हुमा  था  जिसमें  चावल  के  निगम  मूल्यों

 में  वृद्धि  के  कारण  राज-सहायता  देने  के  लिये  कहा  गया  इस  प्रस्ताव  को  स्त्री करर  नहीं  fy  या

 गया

 ग्रायातित
 गे
 हूँ  तथा  मामलो  के  निगम  मूल्यों  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  दुसरा  अ्यावेदन  बिहार

 सरकार
 से  आप्त  हुमा  राज्य  gears  क  निर्गम  मूल्यों  ५ मेंत्द्धि  को  राज्य  में  लागू

 न  करने  की  बात  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  |

 चचाद्यानन का का  रक्षित  भण्डार

 *229,  श्री  era  दौर  fag:  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  14  1967  के

 कितਂ  wet  संख्या  39  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  खाद्यान्न  का  रक्षितਂ

 भण्डार  बनाने  के  लिये  इसे  बीच  क्या  ठोस  कार्यवाही क ही  गई

 साध  सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  अन्ना साहिब
 चिन्वे  ॥

 TAT  राज्य  सरकारों  अर  भारतीय  खद्य  निगम  से  खाद्यान्नों  की  अधिक  से  अधिक

 ग्र धि प्राप्ति  करने  के  लिपे  कहां  गया  gi  राज्य  सरकारें  अ्धिप्राप्त  स्टाक  का  कुछ  भाग  आरक्षित

 स्टाक  बनाने  के  लिये  अलंग  रख  रही  केन्द्रीय  सरकार  खाद्यान्नों का  आवंटन  करने  में  नियंत्रण

 रख  रही
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 Industrial  Committee  on  Banking  Industry

 *230.  Shri  Nihal  Singh  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  158  on  the  21st  November,  1967  and  state

 (2)  whether  (+0४01111710111  have  since  take  a  deci  sion  in  regard  to  the  setting  up  on  an  Indus-
 ‘rial  Committee  on  Banking  Industry  ;

 b)  if  so,  the  details  thereof  and

 (c)  हि  not,  when  a  decision  is  likely  to  be  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi  )  (a)  Yes  and  the  first

 Mecting  of  the  1017117111 (00  has  been  convened  on  the  23rd  March  1968

 (b)  A  statement  showing  the  composition  vf  the  Committee  is  placed  on  the  Table  of  the

 House.  (Placed  in  Library.  See.  No.  LT-187/68)

 (  0)  Does  not  arisc

 असली  aca  निर्धारित  किया  ज्ञाना

 *  291.  भो  श्रद्धा कर  सुधार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 यह

 बतान  की  aor  करेंगे  कि

 भारत  के  विभिन्न  राज्यों  के  feet  धान  तथा  चावलਂ  की  वसूली  मलय  किसे-कारें

 तारीख  तक  निर्धारित  किए  गए  थे

 कया  ये  मूल्य  फसल  को  कटाई  दुरू  होने  के  काफी  समय  बद  निर्धारित  किए  थे

 जिससे  उत्पादकों  को  लाभ  नहीं  हुमा  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  भ्रन्तासाहिब
 शिन्दे

 सभी  राज्यों  के  लिए  घान के  सा तक  किस्म के  झ्र धि प्राप्ति  सत्यों  को  राज्य  सरकारों

 को  10-10-67  को  सूचित  कर  दिया  गया  art  उनसे  चावल  के  अधिप्राप्ति  मूल्यों  का  हिसाब

 लगाने  के  लिये  कहां  गया  ATI

 जी  tat

 wat  ही  नहीं  उठता

 लोह  तथा  मैंगनीज  कमंचारो  मजूरी  बोझ

 32.  डा०  रानी  सेन  :  क्या  श्रम  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच हूँ
 कि  1967  में  लोहे  तथा  मैंगनीज  कमंचारी  मजूरी  बो

 की  सर्वसम्मति
 से  की  गई  सिफारिश  सरकार

 ने
 मान  थी  कौर  उसके  भ्रनुसार  1967

 में  नियोजकों ने  अपने  तमंचा  रियों  are  किस्तों  में  भूगतान  कर  दिया

 क्या  यही  सच  हूँ  कि  उसके  बाद  सरकार ने  यह  पंचाल  न्यायाधिकरण  के  पास  भेज

 दिया  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 ew

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो

 कच्चा  लोहा  खान  मजरा  बाइ  अंतिम  fasta  1967  में

 बीड  का स्वीकार  की  गई  खानों  के  लिए  कोई  जोड  स्थापित  नहीं  करिया  गया

 सीमा
 ah

 के  भ्र गुसार  नियोजकों  द्वारा  वास्तव  में  किए  गए  भूगतान  के  बारे
 में  सूचना  एकत्र  की

 जा
 रही  है

 xr | (7)  me  ant  meal  सफ  शीशों  में  सांविधिक  पंचाट  की  शक्ति  नहीं

 किर  सिफ़ारिशों  को  लागू  न  करने  के  सम्बन्ध  में  बाइबिल  क्षेत्र  के  15  प्रबन्धकों  और  उनके

 तमंचा  रियों  के  विवाद  को  28  1967  को  न्याय  निगम  के  fez  भेज  feat  ताया

 किसानों  को  प्रोत्साहन
 १  293,  att  वेणी  जाकर  sat  श्री  लो ला घर  कट को

 श्री  श्रीगोपाल  साब

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यट  बतान  को  कृपा  करीब

 क्या  इस  में  बढ़िया  बीज  तथा  sata
 उपयोग में

 लाने  के  लिए  किसानों  को

 > tel  ? प्रोत्साहन  दिए  गए

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  ;  कौर

 क्या  उर्वरकों  की  माँग  बहुत  अधिक  थी  ग्रोवर  सरकार  केवल  30  प्रतिशत  माँग  ही

 पुरी  कर  सकी  श्री  ;  aye

 क्या  सरकार  अध वा कुछ  बैंको ंने  किसानों  को  बीज  azar उर्फ  रक  खरीदने  के
 लिए

 ऋण  दिए  हैं
 ?

 क्रिया  तथा  सहकार  मन्त्रालय  <q  मन्त्री  (  श्री  भगनाਂ

 fea  fate

 जी  नहीं  ।

 mat  ही  नहीं  होता  |

 1967-68  में  उबर कों  की  माँग को  काफी  पद
 तक  पूर्ण कर

 दिया  गया

 जी  राज्य  सरकारें
 ग्रोवर  कुछ

 जिनमें  सहकारी  बेक  भी  शामिलਂ  वीज

 तथा  gavel  के  क्रय  के  लिए  ऋण  प्रदान  करते

 परती  भूमि  में  सहकारी  खेती

 234.  श्री  जाज  फर्नाडीज  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  भूमि  का  सर्वेक्षण  किया  हे  जिसमें  खती  area  की  जा

 सकती है

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  बया

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  समय  परती  पड़ी  भूमि  1  र्व  भूमि  सेना  संगठित

 कर  के  सहकार  खेती  करने  का  शौर

 (7)  यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  ह  कौर  यदि  तो  इसके  क्या  हैं ?
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 सरकार  झन सामुदायिक  विकास  तथा  मेक  ल  क  wr  मलय  भें  राज्य  मर

 साहिब

 1964-65  के  लिए  नवीनतम  उपलब्ध  भूमि  उपयोग  झाँकड़ों  के  अनुसार  बंजर

 कमी  का  अभिलिखित  क्षेत्र  750  लाख  एकड़  इस  भूमि  के  अधिकांश  भाग  फर  झा धिक

 लागत  पर  खेती  नहीं  की  जा  संकती  |  देश  में  कितनी  कृषि  बंजर  भूमि  है  इसका  निर्धारण  करने

 के  लिए  भारत  सरकार ने  सन  1959 में  बंजर  भूमि  सर्वेक्षण  समिति  की  नियुक्ति  की  थी  ।  इस

 समिति ने  250  एकड़  से  अधिक  के  खंडों  में  12.23  लाख  एकड  कृषि  बंजर  कमी  को  खोज

 निकोला  |

 हाल  ही  में  भारत  सरकार  ने  बंजर  भूमि  समिति  के  काय  की  परिपूर्ण  के  लिए  250

 एकड  से  कम  के  खंडों में  बजर  भूमि  का  दुबारा  सर्वेक्षण  यह  सर्वेक्षण  काय  ग्राम  चल

 रहा  sae  अब  तक  44  लाख  एकड़  का  क्षेत्र  खोज  निकाला  हू  जिसमें  सुधार  के  उपरान्त  कृषि

 की  जा  सकती

 कि नीति के  तौरपर  सरकारी शर  सरकार ने  राज्यों  को  सुझाव  दिया है

 बंजर  भि  का  सहकारों  क़षि  समितियों  के  साथ  समाधान  प्र धि मान्य  अधार  पर  किया  तथापि

 इस  कार्य  के  लिए  मि  सेनाਂ  के  संगठन  का  कोई  सुझाव  नहीं  न  ही  कोई  ऐसा  उपाय

 होप  है,न  केवल  इसलिए  कि  भूमि  राज्य  का  विषय  हैं  बिक  इसलिए  भी  कि  सहकारी  आधार

 पर  एाच्छुक  प्रयत्नों  का  एकीकरण  श्रीनिवासन  को  श्रपेक्षां  अच्छा  समझा  जाता

 Abolition  of  Food  Zones

 %235,  Shri  Madhu  Limaye  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the'imported  wheat  would  not  be  supplied  by  the  Central  Gov-
 ernment  to  the  States  not  agreeing  to  abolish  the  food  zones ;  and

 (b  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  No;  Sir

 (b)  Does  not  arise

 खरीफ के  अनाजों  का  समाहार

 चै 236.  बिग  fao  ढिल्लों  :  क्या  खाद्  तथा  कृषिमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  o

 पा  aly  मूल्य  आयोग
 ने

 चावलਂ  तथा  खरीफ  अनाजों  के  समाहार  के  सम्बन्ध  में

 जिस  मूल्य-मान
 को  सिफारिश

 की
 उसे  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  स्वीकार कर  लिया  झर

 यदि  तो  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  सुझाये  गए  मूल्य-मान  तथा

 =
 मंत्रालय

 द्वारा  निर्धारित  मूल् पों में में
 कितना  wat  हू  और  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या ह
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  श्री  इयत्ता

 साहिब  :

 3  बेकसी  ्
 य ऑ्रायोग  द्वारा प्रशिनाप्ति  मूल्य  निर्धारित किए  गए  वे  कृषि  र

 स्थापित  yer  से  अ्रपेक्षाकृत  कुछ  अधिक

 सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  |  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।

 देखिये  dem  एल  ०  eo  188/68  |

 गत्ते के  मूल्य

 *937.  oft  काशीनाथ  पाण्डे  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  यह  बताने  क  कपा  करेंगे  कि

 ८५ oy थ  aaa  हैं  जिन  पर क्या  कृषि  मूल्य  ara  ने  वे  न्यूनतम  मूल्य  श्र  फैक्टरी  मू

 चीनोਂ  बनाने  वाली  सिलों  को  गन्ना  सप्लाई  किया  जाना  चाहिये  ;  wiz

 यदि  तो  इस  सुत्र  को  कब  तक  लागू  किया  जायेगा ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 साहिब
 :

 कृषि  मूल्य  अ्रायोग  ने  wa  के  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  का  सुझाव  तो  दिया  है

 किन्तु  चीनी  मिलों  को  दिए  जाने  वाले  गन्ने  के  फैक्टरी  मुख्य  के  बारे  में  सुझाव  नहीं  दिया

 vet  ही  नहीं  उठ  ता  ।

 Export  of  Maize  From  Haryana

 *938  Shri  0.  P.  Tyagi  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many  businessmen  had  exported  maize  from  Haryana  to  other
 States  with  valid  permits  under  special  orders  issued  by  the  former  Government  of  Haryana  3

 (b)  if  so,  the  grounds  on  which  Government  have  instituted  proceedings  against  the
 business  men  by  confiscating  maize  belonging  to  them

 (c)  whether  itis  also  a  fact  that  the  confiscated  maize  is  rotting  and  after  sometime  it  will
 not  be  fit  for  human  consumption  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  to  prevent  this  loss  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  and  (b)  Some  cases  have  been  instituted  for  contravention  of  the  provisions  of  the  North-
 ern  Inter-Zonal  Maize  (Movement  Control)  Order,  1967,  issued  by  the  Central  Government.
 Some  writ  petitions  are  also  pending  in  the  High  Courts  of  Caclutta,  Delhi,  Punjab  and
 Haryana  on  these  matters.

 (c)  The  maize  which  has  been  confiscated  was  already  in  a  weevilled  condition  by  the
 time  the  custody  of  it  was  given  to  the  Food  Corporation  by  the  Court.

 The  Food  Corporation  took  prompt  steps  to  fumgiate  the  stock  to  pr
 oration,

 event
 further

 deferi-
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 स्थानीय  द  निक  समाचार  पत्रों  दवारा  हड़ताल

 *  2539.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा :  श्री  भंवरलाल गुप्त  :

 थ्रो  रामगोपाल  झाल वाले  :  शो  बलराज सघोष  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  स्थानीय  दैनिक  समाचर  पत्रों  ने  24  1968  को  हड़ताल  की

 थी  ate  25  1968  को  कोई  समाचारपत्र  प्रकाशित  नहीं  हुआ  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 ate  समाचार-पत्र  प्रतिष्ठानों  के  कर्मचारियों  ने  पत्रकारो ंव  गैर-पत्रकारों

 के  मजूरी  बोर्डों  को  सिफारिशें  नियोजकों  द्वारा  क्रियान्वित  न  किए  जाने  के  विरोध में  24

 1968  को  एक  सांकेतिक  हड़ताल  की  ।

 राज्य  सरकारों  को  यह  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  रिक्शों  को  क्रियान्वित

 कराने  को  fad  अ्रावश्यक  काय  वाही  इस  मामले  पर  नियोजकों  शौर  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  17  1968  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  में  भी  विचार-विमश॑  किया

 मजदूरों  के  लिये  पेंशन  योजना

 *240  श्री  यशपाल  fae  :  श्री  faq  सेन  :

 थी  वोग  है  फार्मा :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  श्रन्तगंत  भविष्य  निधि  के

 कुछ  भाग  को  मजदूरों  के  लिये  बुढ़ापे  तथा  जीवनयापन  पेंशन  कौर  सेवानिवृत्ति  उपदान  में  बद  लने

 की  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  रोक

 इस  योजना  को  कब  से  लागू  किया  जायेगा  ?

 भ्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ः

 कोयला  खान
 भविष्य  निधि  are  क्यारी  भविष्य  निधि  के  कुछ  भाग

 को  सेवानिवृत्ति

 ब-परिवार  पेंशन  में  बदलने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 oat  ब्यौरा  तैयार  करना

 प्रशन  नहीं  BSatT

 नजफगढ़  नाला
 में  जल  के  दूषित  होंने  के  कारण

 मछलियों  को  मृत्यु

 1516,  श्री  बाबूराव  क्या तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 1119



 Written  Answers  3  Phalguna,  1889  (Saka)

 क्या  यह  सच  हू  कि  दिल्‍ली  में  नजफगढ़  नाले  में  औद्योगिक  कारखानों  द्वारा  फेंकी

 गई  विषाक्त  गन्दी  सामग्री  भरी  रहने  के  कारण  जल  दुषित  ही  जाने  के  परिणामस्वरूप  प्रति  दिन

 15  चे  लेकर  20  मन  तक  मछलियाँ  विषाक्तता  सै  मर  जाती  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :

 यह  सही  हैँ  कि  दिल्‍ली  में  नजफगढ़  नाले  में  प्रौद्योगिक  कारखानों  शौर  निगम  द्वारा

 फेंकी  गन्दी  सामग्री  की  मिलावट  के  कारण  मछलियाँ  मर  जाती हैँ  परन्तु  ऐसा  श्रीभान  नहीं  लगाया

 गया  हूँ  जिससे  यह  पता  चले  कि  area  में  कितनी  मछलियाँ  मरती  हैं  ।

 केदो  अन्तर्देशीय  मत्स्य  की  अनुसंधान  बैरकपुर  तथा  केन्द्रीय  जन  स्वास्थ्य

 अनुसंधान  नामक  दो  एजेन्सियों  ने  इस  समस्या के  विषय  में  जाँच की  दिल्ली

 प्रशासन  ने  दिल्लो  नगर  निगम  तथा  हिन्दुस्तान  इन्सैक्टीसाइड्स  लिमिटेड  से  प्रार्थना  की  है  कि  वे

 यह  सुनिश्चित  कर  लें  कि  नगरपालिका  और  प्रौद्योगिक  कारखानों  के  जिंस  गद्दे  जल  को  बहायें

 बह  विषाक्त  न  स्वास्थ्य  मंत्रालय  जल  में  गन्दगी  की  मिलावट  को  रोकने  के  विषय  में  उचित

 कानून  बनाने  के प्रदन  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  की  प्रभुत्व  युक्तिकरण  समिति

 1517.  st  बाबूराव  पटल
 :

 कया
 संचार  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  प्रदूषक  के  युक्तिकरण  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  डाक

 तथा  तार  विभाग  की  प्र  शुल्क  युक्तिकरण  समिति  के  प्रत्येक  सदस्य  को  जिनमें  उसका  सभापति  भी

 शामिल  है  विमान  भाड़े  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  जाती है
 ate

 कितनी  अवधि

 क्या  इस  समिति  का  कोई  सदस्य  विदेश  गया  सनौर

 यदि  उस  सदस्य  का  नाम  क्या  हूँ  कौर  प्रत्येक  दौरा  किस  किस  तिथि  को

 किया  उस  पर  भारतीय  तथा  विदशी  मुद्दा  में  कितना  व्यय  हा  कौर  विमान  भाड़े  पर  कया  व्यय

 हुमा  भ्र ौर  उसने  किन-किन  देशों  का  दौरा  किया ?

 संसद  तथा  संचार
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  (att  कठ  :

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  सखा  जाता  हूँ  ।  [  पुस्तकालय  में
 रखा  गया

 |  देखिये  संख्या

 Go  ठी  ०  189/68)

 समिति  के  काम  से  किसी  सदस्य  ने  बाहर  के  किसी  भी  देश  का  कोई  दौरा  नहीं

 किया  ।

 प्रद  ही  नहीं  उठता :

 डाक  तथा  तार  विभाग की  प्रगालक  वैज्ञानिक  समिति

 1518.  श्री  बाबूराव  पटेल :
 या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 डाक  तथा  तार  विभाग  की  प्रफुल्ल  वैज्ञानिक  समिति  ने  क्या  सिफारिश  stg  भर
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 उनमें  से  कितनी  सिफारिशें  स्वीकार  की  गई

 सद्दू-पाप  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  go  क०

 डाक-तार  विभाग  द्वारा  नियुक्त  को  गई  शुल्क-दर  जाँच  समिति  ने  14-2-1968

 को  अंतरिम  रिपोर्ट  पेश  करदी  समिति की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  झ्र भी  प्रतीक्षा है

 इस  समय  यह  प्रदान  ही  नहीं  उठता

 रेलवे  डाक  सेवा  के  कार्यालयों  का  गोकल  स्थानान्तरण

 1519.  थी  गाड़िलिगन  गौड  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूं  कि  रेलवे  डाक  सेवा  का  एक  कार्यालय  जो  आ्रान्घ्न  प्रदेश  के  बड़े

 भाग  की  सेवा  करता  अभी  तक  मद्रास  में  है

 क्या  सरकार  को  रेलवे  डाक  सेवा के  कमंचारियों  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है

 जिसमें  उन्होंने  यह  प्रार्थना  की  है  कि  उनका  तबादला  गंटाकल  किया  ग्राम

 यदि  तो  सरकार ने
 उनके  अभ्यावेदन  पर  क्या  निणंय  किया  है

 ?

 तथा  संचार  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  FoR

 )  जो  eft

 यह  मामला  विचाराधीन

 उडीसा  चीनी  का  वितरण

 1520 .  शो  रवि  राय  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पिछले  महीने  भारतीय  खाद्य  fara  के  उड़ीसा  के  प्रादेशिक प्रबन्ध  द्वारा

 सम्बलपुर में  दिए  गए  इस  श्राद्ध  के  वक्तव्य  को  ब्रोकर  उनका  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  कि

 भारतीय  खाद्य  निगम  केवल  खुले  बाजार  में  ही  चीनी  का  वितरण  करने  की  जोखिम  नहीं

 उठाये  अपितु  उड़ीसा  सरकार  ara  अधिकार  दिए  जाने  पर  कंट्रोलਂ  तथा  खले  बाजार  दोषों  में

 ही  चीनी  ar  वितरण  करेगा  अर

 यदि  तो  इस  विषय  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  शिन्दे  )

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  उड़ीसा  सरकार  को  सुचित  किया
 है

 कि  निगम  नियंत्रित

 चीनी  के  झायात  झर  उसके  वितरण  सम्बन्धी  कायें  करने  के  लिये  तैयार  किन्तु  चीनी  कौ
 खुले

 बाजार  में  बिक्री  के  लिये  क्यों  कि  उसके  मूल्यो ंमें
 काफी  उतार-चढ़ाव  रहता

 सरकार  निगम  के  विचारों  से  सहमत

 उड़ीसा  में  तम्बाकू

 1521.
 श्री  चिन्तामणि  पाणिम्रह्ी  :

 कया
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  pet

 कि

 क्या  इंस  समय  उड़ीसा  में  तम्बाकू  का  बिना  बिका  स्टाक  पड़ा
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 3 यदि  तो  कितना  तम्बाकू  छ  झर

 क्या  दय  स्टाक  को  खरीदने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  संतश्रालय  में  राज्य  मंत्री  wart

 साहिब  शिन्दे  )
 :  जी  नहीं  ।  बिना  बिके  भण्डारों  के  वारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 शरर  प्रदान  ही  नहीं  होते ।

 Import  of  Russian  Tractors

 1522.  shri  Nihal  Singh  द  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state  e

 (a)whether  it  is  a  fact  that  Uttar  Pradesh  Government  have  demanded  1000  Russian  tractors

 from  the  Central  Government  to  meet  the  demand  of  the  applicants  during  the  year  1967-68;
 and

 (b)  if  so,  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ;

 (a)  The  Government  of  Uttar  Pradesh  have  recently  made  a  request  for  allotment  of  5,000

 Russian  tractors  to  meet  the  demand  in  their  State.

 (b)  The  GovernmentofUttar  Pradesh’s  request  will  be  kept  in  view  while  making  alloca-

 tions  of  tractors  to  beimported  from  U.S.S.R.in  future.  However,  it  may  not  be  possible  to

 meet  the  demand  fully  in  view  of  the  fact  that  the  import  may  be  limited  and
 there

 are  pending

 demands  in  other  parts  of  the  country.

 कॉमिक  संघों  द्वारा  हड़ताल

 1523.  भी  लीलाघर  कट की  :  श्री  बणी  इंकर  फार्मा  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  ह  कि  संघ  छोटेछोटे  मामलों  पर  हड़ताल  करते

 जब  कि  राष्ट्र  एक  दिन  के  उत्पादन  की  हानि  भी  सहन  नहीं  कर  सकता ;
 शौर

 यदि  तो  कामिक  संघों  की  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  को
 रोकने

 के  लिये  सरकार
 ने

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  तथा  ग पुमंवास  मन्त्री  :  जी  ga  मामलों  में
 ।

 हड़ताल  किए  बिना  विवादों  को  शीघ्र  कौर  सौहादंपुण  ढंग  से  निपटाने  के  fac

 नियोजकों  कौर  श्रमिकों  की  सहांयता  करने  का  काम  केन्द्र  तथा  राज्यों  को  क्रियान्वित  मशीनरी

 को  सौंपा  गया  a  ||
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 Translation  of  the  Constitut  of  India  into  Regional  Languages

 1524.  suri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  work  of  translating  the  Constitution  of  India  into  all  the  regional  languages
 has  been  completed  ;

 and (d)  ifnot,  when  it  is  likely  to  be  completed  ;

 (c)  whether  the  Hindi  translation  of  the  Constitution  is  being  revised  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  Mohammad  Yunus  Saleem)  ह

 (82)  and  (b)  TheConstitution  of  India was  translated  into  allthe  regional  languages  after
 itcameintoforce.  The  translations  were  published  during  the  period  1951  to  1955,

 (c)  The  question  of  bringing  out  an  upto  date  Hindi  version  of  the  Constitution  of  India  is
 under  consideration.

 परिचय  बंगाल  के  पोस्ट  लार्टर-जनरल  द्वारा  दक्षिण  वियतनाम

 सम्बन्धी  पुस्तकों  पर  प्रतिबन्ध

 1525.  श्री  प०  गोपालन  :  श्री  ज्योति मंथ  बसु  :

 ताथ  क
 थ्रो  राममूर्ति  :  भी  जमा  नाथ  :

 क्या  संचार  मंत्री  यहਂ  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  हूँ  कि  पश्चिम  बंगाल  सकील  के  पोस्ट  मास्टर  जनरलਂ  ने  31

 1967  के  acd  परिपत्र  संख्या  7  द्वारा  दक्षिण  वियतनाभ  सम्बन्धी  कुछ  पुस्तकों  पर

 बन्ध  लगा  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 संसद-कायम  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  न  क्‌०  :  जी  हाँ  ।

 इन  पुस्तकों  के  प्रसारण  पर  इस  कारण  प्रतिबन्ध  लंगा  दिया  गया  था  कि  उनपर

 समुद्री  सीमा  कर  1876  की  घारा  19  के  प्रतिशत  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  की

 गई  भ्र थि सुचना  wager  दिनांक  9  1960  तथा  (  सीमाकर  )

 दिनांक  12  1944  के  उपबन्ध  लागू  होते  जिन्हें  सीमाकर  1962  की

 घारा  11  के  अन्तत  जारी  gar  माना  गया  है  ।

 Reservation  of  Russian  Tractors

 1526.  shri  Onkar  Lal  Berwa :
 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  reserved  any  quota  of  Russian  tractors:

 (b)  if  so,  the  makes  of  the  tractors  so  reserved  and  the  number  of  each  of  them  ;  and

 (c)  the  class  of  Defence  employees  for  whom  they  have  been  reserved  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasabib  Shinde):

 (a)  No  individual  except  for  defence  personnel  is  entitled  to  priority  allotment  of  Soviet

 tractors.  However,  the  following  institutions  are  eligible  for  allotment  of  out-of-turn  priority;
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 (i)  Government,  semi-government  छा  ह  111.0 puy  lic  sector  organisations  including  such  institute
 fons  as  Agricuitual  Universities  or  autonomous  bodies  under  the  Government  provided  the
 tractor  is  needed  for

 agricultural
 purposes:

 {ii)  Agro-Industries  Corporations.

 (iii)  Municipalities  and  Gram  Panchayats  if  they  need  the  tractors  for  agricultual  or
 allied  purposes  ;  and

 (iv)  educational  institutions  and  co-operative  orgaisations  owning  and  ifthey  need  the  trac-
 tors  for  agricultural  purposes.

 A  quota  is  reserved  for  defence  personnel.  This  quotais  17  percent  of  any  particular  import
 in  the  northern  region  and  1%  ofthe  same  in  other  regions.

 (b)  These  principles  would  apply  to  DT-14B  and  Byelarus  tractors  imported  from  the  So-
 viet  Union.  No  numbers  are  reserved  and  priority  allotment  according  to  the  principles  indicated
 above  is  madeon  the  basis  of  applications  received.  In  the  case  of  defence  personnel,  however,
 the  earmarked  quota  is  distributed  to  individual  officers  by  the  Ministry  of  Defence.

 (c)  Any  person  who  is  working  or  has  worked  in  the  armed  forces  can  be  considered  for
 an  allotment  out  of  the  quota  reserved  for  the  Ministry  of  Defence.  Allotment  to  individuals,
 however,  is  made,  as  pointed  out  above,  by  the  Ministry  of  Defence  (  Directorate  General  of

 Resettlement),

 डाक  फार्मो  at  बिक्री

 1527.  शी  सैयद  अछी  :  पंपा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  डाक  कामों

 के  अपव्यय  और  हानि  को  रोकने  के  लिय  सरकार  का  विचार  इन  फार्मों  को  1  पैसे  प्रति  फार्म  के

 नाम-मात्र  मूल्य  पर  बेचने  का  जो  वापिस  नहीं  किया  जा  सकेगा  ?

 संसद-कार्प  तथा  संचार  विभाग  मे  राज्य  go  क  फार्म 3
 पैसे  प्रतिमाओं  को  मामूली  कोमल  पर  पहले  से  ही  बेचा  जा  रहा हूं  और  इस  रकम  को  मनीआर्डर

 र  बुक

 करने  के  समय  मगो  आडर  कमीशन  के  रकम  से  काट  दिया  जाता  जहाँ तक  दुसरे  फीस  का

 सम्बन्ध  उनकी  कोमल  वापस  करने  या  वापस  न  करने  को  व्यवस्था  करके  उन्हें  बेचने  को  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  फिर  भी  पुस्तक
 रूप  में  एक

 साथ  बहुत  से  फर्म
 बेचे

 जाने  पर  कीमत

 वसूल  की

 भिवानी  तहसील  मेਂ  अकाल  सहायता  कार्य

 1528.  sit  तुलशीदास  जाघव
 :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  संत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 हरियाना  सरकार ने  अकाल  सहायता  योजना के  अन्तंगंत  भिवानी  तहसील के  लिये

 कितनी  घन  राशि  मंजूर  की  शर

 स्त्रोत  राशि  में  से  अब  तक  कितनी  राशि  खच  को  गई  हे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  (  श्री  अन्नान

 साहिब  :

 हरियाना  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  सहायता  शीष  के  atic
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 भिवानी  तहसील  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में सहायता  कार्यों  के  लिये  11.50  लाख  रुपए  की  एक  राशि

 मंजूर  की  थी  |

 मंजूर  को  गई  ule  में  से  wa  तक  2,23,423.73  रुपए  खर्च  किए  जा  चुके

 भिवानी  तहसील  मे  नहरें  खोदना

 1529.  sit  तु लगी द्रास  जात्रा  नया  वाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 water  सहायता  योजना  के  भ्रन्तगंत  भिवानी  तहस लਂ  में  नहरें  खोदने  पर  हर्जाना

 सरकार  ने  अब  तक  कितना  धन  व्यय  किया  अर

 उस  तहसील में  नहरें  खोदने  का  काय  कब  तंक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्न

 साहिब  :  भिवानी  तहसील  में  नहरों  की  खुदाई  पर  wa  तक  13,26,622  रुपए

 व्यय  हुए  जे

 1969-70

 सिरों  को  भूमि  का  आवंटन

 1530  लोबो  प्रभ  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  सरकारी  भूमि  पर  बनाये  हुए  मकानों में  दयनीय  दशा  में  रहने  वाले

 मोरों  को  भूमि  का  प्रावधान  करने  तथा  उन्हें  सहकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  ऋ  ण  देने  को  कोई

 योजना  तैयार  की  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 सामुदायिक-विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  अन्ना साहिब

 ae  aa  को  भूमि  का  झ्रावंटन  करने  तथा  उन्हें  सहकारी  संस्थाओं  के

 माध्यम
 से

 ऋण  देने
 के

 लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  बनाई  गई  मोरों  के  लिए  गृह  निर्माण

 करने के  विषय  में
 कई  राज्य  सरकारों

 ने
 उदार  योजनायें  बनाई  हैं  जिनमें से  कुछ  योजनायें  भूमि

 ग्रांट  करने  तथा  गृह  निर्माण  हेतु  ऋण  प्रदान  करने  के  विषय  में  इन  योजनाओं  के  लिए

 ग्रनुदान  के  निर्वाचित  प्रतिमान  के  आ्राधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  से  व्यय  के  20  प्रतिशत  तक  अनुदान

 तथा  30  प्रतिश्त  तक  ऋण  मिलਂ  सकता

 खा धान नों  के  मूल्य

 1531.  श्रो बेद  aa  बरुआ  :  थ्रो  देवकी  नन्दन  पाटो दिया

 श्री  राठ  to  सिंह  देव  श्री  य<०  प्रसाद  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  अच्छी  फसल  होने  को  सम्भावना  का  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  पर  कोई

 प्रभाव  पड़ा  भभोर

 यदि  तो  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  कितनी  कमी  हुई
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 विकास  सहकार  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  (  श्री

 ape

 और  ह 1968
 के

 बीच
 खाद्यान्नों

 |
 Vu  ना  a1  SANG

 (¥)  ल
 ञ्  1967  अ

 में  कुल  मिला  कर

 गिरावट झ  '

 TT  अखिल  भ  शय सचकाबदम उ र est.  ats  1967  में  220.1

 cont  4  रे  कप  क  2101  |  पर  अ पर  था  श्र  गिर कर

 खाद्यान्नों  क  लिए  राज  सहायता

 थो  वेदान्त ब  आ
 att  दबको  नंदन

 mart

 wt  रा०  wo  fag  देव  श्री  य०

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रा  यह  बतान  क

 करेंगें
 किः

 (#)  कया  खाद्यान्नों  पर  al  जान  वाला  राज  सहायत  हटा ली  जाने  के  परिणामस्वरूप

 घन का  उपयोग  देश  में  कृषि  के  विकास  के  लिये  करने  bg  सरकार  नें  कोई  योजना  बनाई

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 ई
 समुदाय  क ह-विकास  तਂ  मंत्रालय  A  राज्य  मंत्रो  (  शो

 साहिब
 ह

 ।
 t

 प्र
 प्रशन

 Delhi

 1533.  ShriN.S.Sharma
 :
 a  Shri

 Ram  Gopal  Shalwale:

 .S.  Vidy  ar  rth  shri  Sharda Nand  :

 pee Kanw  ar  Lal  सशाययूय  :  चालाया

 of  Food  and  Agriculture  be  p  250८0
 Will  the  Mini  f

 it10n  al  ह  juir
 |  J  De  hi  ik  cheme  to  en  le  to  meet  the (a)  the

 saan  or mil the ad

 11.0  in  Delhi  full

 (b)  the
 ad

 1.1  q  ntit  (  i  procured  |  i
 Milk  Sche करर  after  the  recent

 increase  in  ]

 (c) v ४
 is  a  fact  that  ther  re  som  ्  11

 sout  Delhi-  ere  milk  is  used  re-
 ad  (1112  (  (  upply  01  ilk  he  Delh  Milk  | १३  ी

 sulting
 11111  nt  |  |  1111

 (  ifso,
 het  rG  |  #  re

 tions
 of  he  sal

 factories;

 and

 ken t
 ं

 Delhi (e)  the  st
 fi  |  ig  es

 ६  ज  unity  Develop- The  Mini
 ह  sahib  |

 ment  and
 co-oper2

 es

 1s  which  examined \  of  jtheD.M.  S.in  1964  had  estimated (a)  The  team of  E:

 requirements  of  the  Delhi  City  at  5,00,000  litres  per  day.  The  D.  M.  S.  is  at  present  handling
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 ns

 approximately  2,20,000  Litres  per  gay
 and  would  require

 ee  ee,  000  litres  more

 per  day  to

 ——

 as  assessed

 —
 nas

 (b)  4dit
 thas  beer  after  the  100]

 एल

 ber,  1967.

 (c)  Yes.

 (d)  The ere  is  no  proposal  for  imposing  restrictions  on  these  factories.  But  a  posal  which
 aims  at  giving 1),  M.  ity  in  collecting  milk  in  certain  areas  around  its  cl

 ब

 il

 mie

 centres is
 under

 wiatdection
 2

 in  consultation  with  the  State  Gov

 |
 (८)  Four  sets  of  intensi\  21:11  development  programmes  are  being  "re पाएदार  during

 the  Fourth  Plan  i  |  rut  District  inU  I  rgaon  and  Karnal  Districtsin  Har
 sryana  and

 Bika-
 ner  District i  R  jasthan  to  augment  काय su ae  for  Delhi  Milk  Scheme

 सरकार  के  पास  चा धान नों  का  स्टाक

 1534.  शो  ato  स्व०  वर्मा  थ्री  शारदा  नाव :

 घर श्री  राम  गोपाल  इालवाल
 बर  लाल

 थ्रो  रा०  स्व०  चधिद्यार्थी

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस
 समय  तनी  मात्रा

 में  खाद्यान्न  उपलब्ध  हैं  कौर

 कितनों  मात्रा  में
 स खाद्यान्न  जमा  करने  का  सरकार  का

 विचार

 शौर

 (zz)  क्या  उन  बड  नगरों  जहाँ  राठ झान  ब्य
 ताए

 ह द देने  का  सरकार  का  विचार  पड
 जितने  ग्र नाज़  क  एव  लिली  ee ह  का

 श्रावइयकता  होती

 ह्  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी

 साहिब
 :

 1968  के  शरू  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लगभग  5.6  लाख  मीटरी

 टन  खाद्यान्न  उपलब्ध  जिसमें  art  मंदसौर  गोदियों तथा  जहाजों  के  खावों में  पड़ी  मात्रा  शामिलਂ
 नागर नाव हीं  केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकारों

 के  पास
 लगभग  30  मीटरी  टन

 खाद्यान्नों  का  एक

 | भण्डार
 तयार  करने  का  विचार

 +
 (a)

 र  झान  मात्रा  खाद्यान्नों  की  उपलब्धि  प्राय  tal  कौ  जाती  है।*
 ज  rite को  यह  aria  ग  द्दोतो  ह  कि  खनन  को  मात्रा  पथी

 tart
 |  T  आवश्यकताएं  पूरी

 दो  सकें

 Smuggling  of  Foodgrains

 |  | * क
 1536,

 anes

 Prakash  Puri  Avta

 Will  the  Mini  Food  and  Ag
 and  A  ri  ‘tha  nisces pleased to  state

 :

 (a)  the  number  01९  nsinto  Delhi  ts  adjoining  States

 TAs  5 detected  by  the
 Police  during  rie  1

 (b)  the  number  of  persons  arrested
 11
 in  this  connection  and  the  action  taken  against  them?
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 ——___—

 The  Minisier  of  State  in  the  inistry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  17.

 (b)  17  persons  were  arrested  out  of  which  6  have  been  convicted  by  Courts  and  cases

 against  11  persons  are  pending  trial.

 टेलीफोन  के  उपकरण  बनाने  का  कारखाना

 1537.  थो  go  go  कापड़िया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  टेलीफोन  उपकरण  बनाने  का  एक  शौर  कारखाना  स्थापित  करने  का  निर्णय

 किया  गया  है  ;

 दुसरा  कारखाना  स्थापित  करने  के  क्या  कारण

 क्या  राजस्थान  सरकार ने  सरकार से  प्रार्थना  की  हूँ  कि  यह  कारखाना  राजस्थान में

 लगाया  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 संसद्‌-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  इ०  क्क्०  :  जी  el

 लम्बी  दुरी  के  प्राण  उपस्कर  डिस्टेंस  ट्रांसमिशन  एक्विप्मेंट  )  के  निर्माण  लिपे  एक  नया

 खाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यह  नया  कारखाना  बंगलौर  स्थित  विंमान  टेली  फोन  कारखाने  के  प्रेषण  उपस्कर  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  इस  उपस्कर  का  निर्माण  करेगा  ।

 जी

 (7)  प्रस्तावित  करखाने  के  स्थान  के  विषय  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  हूँ
 ।

 भारत  में  डाकघर

 1538.  sft  मोहन  स्वरूप  :  व्या  स  चार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  चालू  वित्तीय  ag  के  अन्त  तक  भारत में  डाकघरों  की  संख्या

 एक  लाख  दो  जायेगी  ;

 + यदि  at,  तो  इसपर  कितना  घन  व्यय  किया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  को  डाकघरों
 से

 प्रति  व्  लगभग

 एक  करोड़  रुपए  की  हानि  हो  रही  और

 यदि  तो  देश  में  ऐसे  ग्रलाभत्रद  डाकघरों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 संसद  art
 तथा  संसार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  Go

 :

 से  फंड  उपलब्ध  होने  तथा  विभागीय  मानकों
 के  पुरा  होने  पर  1968-69

 के  वित्तीय  ag  के  दौरान  देश  में  एक  लाख  डाकघरों  के  लक्ष्य  तंक  पहुँचने  की  संभावना

 नए  डाकघर  खोलने  के  लिए  हरेक  वित्तीय  वर्ष में  फंड  नियत  कर  दिया  जाता  galt  लगातार

 val  करम  काफी  लम्बे  से  चला  झा  रहा  एक  लाख  डाकघर  हो  जाने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने
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 ह

 = की  कोई  बिशेष  व्यवस्था  नहीं  को  गई  t.  mre  जात  बाले  सभी  नए  डाकघरों  क  प्रायोगिक

 डाकर  '  माना  जाता  हैं  जौर  उतकों  दिलीप  स्थिति  को  हरेक  वित्तीय  बप  में  जाँच  को  जाती

 उन  पफायोगिक  डाकघरों  जो  जाउँ  को  स्वीकृत  सीमा के  भीतर  काम  करते  स्थायी  बना  दिया
 नज जाता  पद  कौर  ऐसे  स्थानों  डाकघरों  को  हानि  या  लाभ  को  अग  ग्र  पुनरीक्षा  नहीं  की  जाती

 1966-67  के  दौरान  डाकघरो ं''  को  लान  रखने  31-3-1967  जिनकी

 संख्या  28,186  विभाग  को  एक  करोड़  रुपए  से  कुछ  ales  का  घाटों  gat

 दिल्‍ली  gta  योजना  द्वारा  दूध  की  प्राप्ति

 1539.  श्री  नम्बियार  att  सत्यनारायण  सिह

 श्री  योगेन्द्र

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  1967  शौर  1968  में  प्रति  मारा

 कितना  दुध  प्राप्त  किया  गया

 क्या  पिछले  व  की  तुलना  में  az  की  प्राप्ति  में  के  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  इस  मामले  में  सरकार  का  जाँच  करने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब

 )  1967  99,01,9

 54,91,852 1968  लीटर

 जी
 मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं

 (i)  दिलतों  ्र  ग्न्य  बहरो  केन्द्रों  में  गैर-सरकारी  व्यापार  के  लिए  दुध  को  प्रयोग  ।

 Gi)  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  दुग्ध  क्षेत्रों में  सब्र नित  दूध  aris  तयार  करने  वाले  दुग्ध

 उत्पाद  कारखानों में  दुध  का  प्रयोग  |

 (iit)  दुग्ध  क्षेत्र  से  बाहर  रिक्त  दुग्ध  उत्पाद  कारखाने  के  लिए  द्  का  निर्वात  ।

 स्थिति  का  पता  त्र  दुग्ध  संबधित  दुध  और  ऐसे  ग्न्य  पदार्थों  के  लिए

 qa  के
 उपयोग  या  कप  पूंजी  चाले दु ग्य  card  सम्बन्धी  कारखाने  की

 स्थापना  करने
 पर  कोई

 बन्ध  नहीं  ये  कारखाने  पर्याप्त  मात्रा में  दूध  को  खरीद  लेते
 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 ana  कर्मचारियों  की  मांगे

 1540.  श्री  नम्बियार  थी  पो०  रामर्माति

 थी  एस्योस :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  5  1967  के  अ्तरांकित  ser
 संख्या

 3034  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  श्रम  व्यू रोके  निदेशक  ने  ग्रसित  भारतीय  सकते  कमजोर  संघ  की  माँगों  के  सम्बन्ध

 में  जाँच  इस  बीच  पुरी  कर  ली

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  ्

 क उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  |

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  कौर

 उठ ्य (  )  जाँच  कब  तंक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना

 शम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 श्रम  जाँच  ब्यूरो  ने  जाँच  कर  ली  है  अर  अरब  उसका  विचार  शीघ्र  ही

 मुख्य  जाँच  शुरू  करने  का

 और  अपर  के  उत्तर  को दृष्टि में  रखते  हुए  प्रशन  नहीं  उठ  ता  |

 विलम्ब  का  कारण  यह  हँ  कि  झ्र खिल  भारतीय  सके  कर्मचारी  संघ  धौर  इंडियन

 सका  फेडरेशन  जिनसे  सकते  कम्पनियों  की  सुची  तथा  कुछ  सत्य  ware  ब्यौरा  भेजने  केन्या

 प्रार्थना  की  गई  अभी  तक  उपेक्षित  सुचना  नहीं  दी  इंड़ियन  सकते  फेडरेदान  की  ग्रोवर  से

 aaa  स्मरण-पत्रों  के  बावजूद  भी  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  gar

 aor  है  कि  जाँच  शुरू  होते  की  तारीख  से  छ  मास  के  इन्दर  प्री  हो

 सहकारी  नई  feos

 1541,  थ्रो  मुहम्मद  इस्माइल :  at  पी०  रामसती  :

 थी  अन्ना हम  :

 कया  छाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  नई  दिल्ल  में  कनाट  प्लेस  में  स्थित  सहकारी  भंडार  के

 चोरियों  ने  1968  के  प्रथम  सप्ताह  से  डाल  की

 यदि  तो  उनकी  क्या  माँगें  थीं  ;  गौर

 इस  विवाद  को  निपटाने  के  लिपे  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  है  ?

 समुदायिक-विकास  तथा  सहकार  पंत्र
 लय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 एस०  :

 कनाट  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों ने  10  1968

 से  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  फालतू  समझे  गए  16  क्ष  वासियों  की  छंटनी  का  विरोध  करने के  लिए  es-

 ताल  की  थी

 झा  उ  तना
 हड़तालियों  ने  छंटनी  किए  गए  कमेटी  रियों  को  बहाल  करने  की  मांगी

 नई  प्रबन्ध  समति  द्वारा  प्रबन्ध  सं  भाल  के  उपरांत  हड़ताल  बिना  दरत  समाप्त  कर

 दी  गई  थी  ।  नई  प्रबन्ध  समिति ने  में  से
 8  कर्मचारियों  को  बहाल  कर  दिया  ।
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 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  ए  शरणार्थियों  के  लिये  पुनर्वास  केन्ट

 श्री  गणा  घोष 1342.  sf  मुहम्मद  इस्माइल

 शी  भगवान  वास  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  1967  के  झरता  |  क  Coy  प्रदान  समस्या  3081  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यकऋ  बताने  को  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  देश  के  विभाजन  लेकर  aa  तक  पूर्वी  पाकिस्तान  तैराइये  हुए  शरणार्थियों

 के  लिपे  राज्यों  तथा  ar  राज्य-क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  पुनर्वास  केन्द्रों  की  संख्या के  बारे  में

 जानकारी  इस  बीच  इक दड़ा  कर  ली  गई
 नस

 र यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  कौर

 यह  जानकारी  कब  तक  एकत्र  हों  जाने  की  संभावना  हू  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा०  रा०  :  )  से

 हाँ  ।.  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 पिते  किए  गए  पुनर्वास  केन्द्रों
 के

 वारे  में  जानकारी  ग्रासिम  को  छोड़कर  एकत्रित  कर  ली  गई  हूँ  ।  एक

 विवरण  जिसमें  इसका  व्यौरा  दिया  गया  हू  सभा  की  मेज  पर  रखा  जाता  हँ  ।  [  पुस्तकालय

 में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०  टी०  190/68  |]

 ब्यौरेवार  जानकारी  जो  माननीय  सदस्य  ने  पूछी  थी  वह  विभिन्न  जिलों  तथा  स्थानीय

 कार्यालयों  से  एकत्रित  करनी  थी  ate  उसमें  बहुत  संया  में  पुराने  रिकार्डों  का  निर्देश

 ara  सरकार  से  प्रार्थना  को  गई  है  कि  अपेक्षित  जानकारी  शीघ्र  एकत्रित  करके  प्रस्तुत  की  जाये  |

 जैसे ही  श्रीराम  सरकार  से  जानकारी प्राप्त  होती  है  उसे  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायगा

 पुर्जों  पाकिस्तान  से  आये  शरणार्थियों

 1543.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1967  तक  पूर्वी  पाकिस्तान  से  कितने  शरणार्थी  भारत  में

 उनमें  aaa  तक  कितने  शरणार्थियों
 को  बसाया  गया  सनौर

 कितने
 लोगों  को

 प्रभी  बसाया  जाना  161.0  है  तथा  उनको  बसाने  पर  कुल  कितना  घन  व्यय  हु

 कितने  विस्थापित  लोगों  को
 क़षि  भूमि

 दी  गई  कौर

 कितने  विस्थापित  लोग  पश्चिम  बंगाल  में  बसाये  गए  हैं  ake  कितने  लोग  ger

 राज्यों  बसाये  गए

 रोजगर  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा  रा०  :

 हमारे  पास  जो  जानकारी  उपलब्ध है
 उसके  अधार  पर  दिस  1967  तक  पूर्ती  पाकिस्तान  से

 लगभग  50.11  लाख  व्यक्ति  भारत  are
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 (ar)
 जिन्हें  दीवारों  में  आवास  दिया  गया  था  उनमें  से  लगभग  29.  58  लाख  व्यक्तियों

 को  ut  तक  बसाया  जा  चुका  लगभग  1.01  लाख  नए  प्रेरक  सहायता  शिविरों  में  हैं  जो
 ह

 विभिन्न  राज्यों  के  पुनर्वास  स्थलों  में  भेजे  जाने  को  प्रतीक्षा  में

 1966-67  के  अन्त  aa  gat  पाकिस्तान  सरसराये  विस्थापित  व्यक्तियों  को  सहायता  तथा

 पुनर्वास  पर  258.43  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए ण  @
 5  1967-68  के  बजट  प्र नुमा नों  में

 इस  प्रयोजन के  fat  22.44  करोड़  रुपए  को  व्यवस्था का  गयी  इस  ad  के  खच  के  अंतिम

 wins  1968  के  अन्त  तक  उपलब्ध  होंगे  |

 लगभग  4.17  लाख  परिवार  कृषि  भूमि  पर  बसाये  गए

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  दात्रे  विस्थापित  व्यक्तियों  को
 विभिन्न  व्यवसायों

 में  जिनमें  क़षि
 द्र
 ए  —— भी  सम्मिलित  परिचय  बंगाल  तथा  अन्य  राज्यों  में  बसाने  का  ब्यौरा  निम्न

 राज्य  का  नाम  बसाये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 पश्चिम  बंगाल  90.7

 ग्रासाम  4.36

 00  88 बिहार

 महाराष्ट्र  0.11

 हरिपुरा  2.05

 मध्य  प्रदेश  0.23

 उत्तर  प्रदेश  (0.35

 श्रान्ध्रि  प्रदेश  0,05

 अन्दमान  0.13

 दण्डकारण्य  0.46

 0.12 नेफा

 अन्य  क्षेत्र  hb  रण
 fr rs  को

 सिला  0.04

 जोड़
 9  9.53

 ————  डटटटललडलिलललॉडड

 हिन्दी
 के  graze  )

 1544,  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1968-69  में  हिन्दी  के  कितने  दुर मुद्रक  )  बनाये  जाने  की  सम्भावना

 है तथा  परियोजना  प्रतिवेदन  के  अनुसार  उनके  निर्माण  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 ज

 हिन्दी  दुर मुद्रकों  के  कितने  क्र यादेश  इस  समय  सरकार  के  पास  लंबित  पड़े  ह

 तथा  क्या  वर्ष  भर  कौ  सारी  माँग  पुरी  हो

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कितने  guage  बनाने  का  लक्ष्य  तर

 यह  लक्ष्य  इस  झ  की  अनुमानित  माँग की  तुलना  में  कैसा हू
 ?
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 संसद
 तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  कठ  :

 से

 घ्न्न्ट
 erg  स्तान

 ठे  नीप्रिण्टस  मद्रास  के  पास  इस  समय  431  हिन्दी  दुर मुद्रक  यंत्रों  र
 की  सप्लाई  के  पक्के  क्रयादेशਂ  हैं  श्र यह  1968-69  ag  में  पूरी  कर  दी

 माँग  के  अनुसार  हिन्दी  दूर मुद्रक  यंत्रों  का  उत्पादन  कौर  बढ़ाया  जा  सकता  a  विधिक

 आधार  पर  या  aga  योजना  अवधि
 के  लिये  हिन्दी  दूर मुद्रकों  के  निर्माण  का  कोई  लक्ष्य तय  नहीं

 किया  गया

 अनौपचारिक
 सलाहकार

 में  दिए  गए  सुझाव
 1545.  श्रोप्रेम चन्द  वर्मा  :  नया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मंत्रालय  की  संसद  सदस्यों  की  शभ्रनौपचारिक  सलाहकार  समिति  की

 20  1967  को  हुई  बैठक  में  अच्छे  बीजों  की  ठीक  समय  पर  सप्लाई

 ट्रैक्टर तथा  सिचाई  की क्षमता  बढ़ाने  के  लिये
 समय  पर्ण  देने  कृषि  के  विकास

 के
 लिये

 नियत  घन  को  अन्य  प्रयोजनों  पर  खर्ज  होने  से  रोकने  दुग्धशाला  विकास  कार्यक्रम  कौर

 छोटे  कृषकों  को  हल्के  ट्रैक्टर  उपलब्ध  कराने
 के

 सम्बन्ध
 में  दिए  गए  सुझावों  पर  विचार

 कर  सीधा  गया  शरर

 ~(@)  यदि  तो  इन  सुझावों  को  कार्यरूप  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 और  इस  वर्ष  उसके  क्या  परिणाम  निकलने  की  शीर्ष  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब
 :

 जी

 एक  विवरण  नत्थी  [  पुस्तकालय  स  देखिये  संख्या

 एल०  डी०  191/68]

 Rates  of  Wages  for  Male  and  Female  Workers

 1546.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  CL  abour  and  Rehabilitation

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  rates  of  wages  for  male  and  female  workers  vary  in  the
 and various  industries  ;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  to  remove  this  discrimination  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi  )

 in  some  cases. (a)  Yes  ;

 (b)  Where  wages  are  fixed  by  Government  ‘under  the  Minimum  Wages  8८1  efforts  are  made
 the  differences  in  the

 to  narrow  down  wages  of  menand  women  workers  if  ‘the

 differences  in  wages  are  due  to  sex  differences.

 Rehabilitation  of  displaced  Persons  from  Pakistan  occupied  Kashmir

 1547  Shri  Ragbuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita-
 tion  be  pleased  to  state

 a
 (a)  whether  jt  is  fact  that  thousands  of  displaced  persons  coming  from  Paskitan-
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 occupied  Kashmir  had  staged  a  demonstration in  Jammu  on  the  14th  January,  1968

 (b)  if  so,  what  were  their  main  demands  ;  and

 (८)  the  action  being  taken  by  Government  to  rehabilitate  ‘them  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation

 (Shri  D.  R.  Chavan)

 (a)  Yes  Some  displaced  persons  are  reputed  to  have  staged  such  a  demonstration

 (b)  The  following  three  main  demands  were  made

 (i)  Grant  of  Citizenship  rights

 (ii)  Permanent  allotment  of  houses  and  lands

 their  of  land (ii)  Refund  of  Rs.  2,500  deducted  from  ex-gratia  grant  as  pri
 allotted  to  them

 (c)  The  displaced  persons  coming  from  Pak-occupied  areas  were  given  the  same  facilities

 as  were  given  to  non-claimant  displaced  persons  coming  from  West  Pakistan  in  the  matter

 of  allotment  of  houses  and  grant  of  loans  etc  (except  Rehabilitation  Finance

 Administration  loans).The  displaced  persons  coming  from  rural  areas  were  allotted  agricultural
 land  to  the  extent  available  As  a  further  rehabilitation  measure  an  ex-gratia  grant  of

 Rs.3,500  per  family  has  been  allowed  to  those  settled  in  urban  areas  and  of  Rs.1,000  to

 those  settled  on  agricultural  land

 एग्रीकल्चरल  एसोसिएशन  लिमिटेड

 1549.  शो  बाब राव  पटेल  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रंगे कि

 एग्रीकल्चरल  एसोसिएशन  लिमिटेड के  निदेशकों  के  नाम  क्या  हैं  उनकी  योग्यताएँ  क्या

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्ना

 एग्रीकल्चरल  एसोसिएशन  लिमिटेड  के  निम्नलिखित  निदेशक  हैं साहिब  हिन्द )

 1.  श्री  थोमस  एच  राबत स

 9  श्री  area  सी  राबत स

 3.  श्रीमती  डोली  नन्दा

 A,  श्री  राजेन्द्र  रेखी

 5,  श्री  हर  प्रसाद  नन्दा

 6.  श्री  हैरल्ड  ई  नोलीज

 7:  श्री  रोगर  डब्ल्यू  रसम्सेन

 जहाँ  तक  निदेशकों  की  योग्यताओं  का  सम्बन्ध  कम्पन ् ry कम्पनी  अघिनियम  1956  के  अर्घ न

 किसी  कम्पनी  को  अपने  निदेशकों  की  योग्यता यें  बताने  की  झ्रावश्यकता  नहीं ह  ।  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं

 झाड़ा सु गुंड  में में  रेलवे  डाक-सेवा  का  डिवीजन

 1550,  st  रवि  राय  थी  श्रद्धा कर  सरकार

 कया  संच  tra  Way  oF  बनता  कृपा  करेंगे  किं इ  यहं  जन्य  हैन  की
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 हए  लिलि टा ना 00)

 उड़ीसा  में  जनता  की  बढ़ती  हुई  माँग  की  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार

 में  झारसुगुड़ा  में  एक  ग्रोवर  रेलवे  डाक-सेवा  डिवीजन  खोलने  का  कौर

 यदि  तो  कब्  ?

 संसद-कार्यो  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  क्‌०  :

 जी  क्यों  कि  नए  डिवीजन  का  कोई  औचित्य  नहीं

 अरदन
 ही  नहीं  उठता

 कर्मचारी

 1551.  a  wo  मोहाली  :  थी  नयनार  :

 श्री  नग  क्०  गोपालन :

 कया  ae  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  ह  कि  1967  में  उन्होंने  हैदराबाद  में  बीड़ी  कर्मचारियों

 के  प्रतिनिधियों  ate  उद्योगपतियों  किए  बैठक  बुलाई

 यदि  तो  उसमें  किन-किन  विषयों  पर  बातचीत  की  और

 उसमें  क्या  निर्णय  किए  गए  कौर  उन  निर्णयों  के  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 आम  ताना  पुनर्वास  मंत्री  :  जौ  नही ं।

 तौर  wat  नहीं  उठ  ते
 ।

 सरगर्मी  विकास  ae

 1553.  श्री  दबकी  नवीन  पाठौदिया :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मरुभूमि  विकास  ats  ने  1968-69  के  लिए  अपने  कार्य  की  योजना  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  राजस्थान  संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  ays  के  1967  के  लक्ष्य  पुरे  हो  चुके  ate

 यदि  तो  इन  लक्ष्यों  में  कितनी  कमी  रही  हू  पौर  इसके  क्या  कारण

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भन्ना

 साहिब  :  जी

 (=)  मरुभूमि  विकास  बो  निर्णय  किया  हूं  कि  1968-68  में  राजस्थान
 राज्य  में

 निम्नलिखित  ठोस  कार्यक्रमों  को  कार्यरूप  दिया  जायें

 (1)  बाड़मेर  जिले  लगभग  10  areal
 के

 नवीकरंगਂ  करने  कौर
 उनके  जल गृह

 क्षेत्रों  की  सुरक्षा  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की

 (ii)  जैसलमेर  जिले  कुछ  नलकूपों  से  उपलब्ध  होने  वाले  जल  के  आधार  पर
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 गाह  अर  चारा  विकास  एक  कार्यक्रम  द्र  किया  जाये  क्यों  कि

 ऐसा  न  किया  तो  इस  क्षेत्र  में  वे  अ्रत्िकसित  रह  जायेंगे  ।

 (iii)  जोधपुर  जिले  में  लोनी  तहस ल  के  कुछ  ग्रामों  के  लिए  नलकों  द्वारा  जल

 रण  की  योजना  केसाथ  ही  साथ  भूमि  तथा  जलਂ  संभरण  कार्प  दुरू  किया

 बिक्री  1967-68  के  लिए  कोई  निश्चित  लक्ष्य  नहीं  रखे गए  फिर

 गुजरात  शौर  हरियाणा  तीनों  राज्यों  में  एक-एक  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  ant

 दर्दी  आघार  पर  कार्य  TS  करने  का  निश्चय  किया  गया  ये  खण्ड  निम्नलिखित  थे  :--

 (i)  राजस्थान के  जोधपुर  जिले  में  लूनी  खण्ड  i

 (ii)  हरियाणा  के  महेन्द्रगढ़  जिले  में  महिन्द्रगढ़  खण्ड 11

 (iii)  गुजरात  के  बनसकान्था  जिले  में  सन् तल पुर  क्षेत्र  11

 इन  खण्डों  के  स ंसाधनों  का  एक  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  था  ताकि  1968-69

 की  भ्र वधि  में  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उनके  बारे  में  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जा

 फिर  मरुभूमि  विकास  बोड़ें  ने  अपनी  25  1968  की  पहली  बैठ क  में  मरुस्थल  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  qe  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम  पर  विचार  किया  था  ate  fia  किया  था  कि

 खण्ड  प्रस्ताव  को  बिल्कुल  त्याग  दिया  इसने  सिफारिश  की  थी  कि  यदि  कोई  विद्वेष  कार्य  को

 करना  उचित  समझा  जाये  तो  उसे  प्रत्येक  राज्य  के  एक  खण्ड  तक  सीमित  न  रखा  जैसा  कि

 शब तक  समझा  जा  रहा  गुजरात  तथा  हरियाणा  की  राज्य  सरकारें  1968-

 69  में  कार्यान्वित  करने  के  अब  ऐसी  विस्तृत  योजनायें  तैयार  कर  ही  ये  योजनायें  प्रत्येक

 राज्यों  की  मौजूदा  परिस्थितियों  की  अनुकूल  गतिविधियों  के  आधार  पर  तैयार  की  जा  रही

 चावल  का  आयात

 1554.  st  रास  थी  दीपिका :

 श्री  श्री  dita  कुमार  दाह 1

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  हूँ  कि  सरकार ने  चावल  की  सप्लाई
 के  लिये  थाईलेंड  तथा  बर्मा  से

 प्रार्थना  की

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  प्रतिक्रिया  क्या  हूं

 इन  देशों  से  कुल  कितने  चावल  को  आयात  किया

 क्या  चावलਂ  सप्लाई  करने  के  लिये  किसी
 अन्य  देश  से

 भी  प्राथमिकी  गई

 केश  में
 वितरण

 के
 लिये  1968  में  कुल  कितने  चावल  की  झ्रावश्यकता

 है  ?

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  sear

 साहिब  fated  )

 जी  et
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 ew

 भर  इन  देशों  के  साथ  भ्र भी  भी बातचोत  चल  रही  हूं  ait  चांवल  की

 मिलने  वाली  सम् भावी  मात्रा  अभी  मालम  नहीं

 जौ

 = द्  )  1968  में
 केन्द्रीय  ate

 राज्य
 के  भण्डारों  से  सरकारी  वितरण  प्रणाली  से

 वितरण

 करने  के  fat  श्रनूनानतਂ  33  लाख  मीटरी  टन  चावल  की  आवश्यकता  पड़ेगी

 भविष्य-निधि  के  धन  का  विनियोजन

 1555.  श्री  ax  शेखर  सिह  :  श्री  क०  प्र०  fag  देव

 ब्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कमंचांरी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  zeal  बोर्ड  जिसकी  हाल  में  दिल्‍ली  में

 बैठक हुई  भविष्य-निधि  के  धन  के  विनियोजन के  सम्बन्ध में  एक  समूचित  नीति  बनाने  के  प्रदान

 पर  विचार-विदा  किया  था  ।

 यदिहाँ,तोइस  सम्बन्ध में  इस  बोर्ड  ने  क्या  faa  किए  और

 क्या  सरकार  ने  उसके  fatal  पर  स्वीकृति  दे  दी  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  :

 जी

 बाड़े  ने  यह  सिफारिश  की  ह  कि  अंशदान  देने  वालों  को  ब्याज  की  अच्छी  दर

 दिलानें  के  लिये  निधि  के  निवेश  शुरू  कम  से  कम  निम्नलिखित  सीमा  तक  बढ़ा

 दी  जानी  चाहिये

 (i)  केन्द्रीय  सरकार  की  प्र  विभूतियों में  50  प्रतिशत

 (ii)  राज्य  सरकार  aT  अरन्य  सरकारी  गारंठीकृत  प्रतिभूतियों  में  जैसे  कि  बिजली

 aret,  राज्य  भ्राता  बोर्डों  इत्यादि  के  बोर्डों  में  या  स्टेट  बैंक  के  सावधि

 निक्षेपों  में  50  प्रतिशत ।

 इसने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  भविष्य-निधि  के  निवेशਂ  पर  सरकार  द्वारा  लगाई  गई

 रोकें  सभी  गैर-सरकारी  भविष्य-निधियों  पर  समान  रूप  से  लगाई  जानी  चाहिये  ah  कर्मचारी

 भविष्य  निधि
 के

 बारे
 में

 कोई  भेद-भाव  नहीं  होना  चाहिय े।

 बोड़ें  की  सिफारिश  विचाराधीन

 छल्लों  और  बंगलौर  के  बीच  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 1556.  थ्री  wo  लक प्पा  ।  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  शौर  बंगलौर  कें  बीच  सीधे  टेलीफोन  करने  व्यवस्था  करने  के  प्रस्ताव  की

 बिमान  स्थिति  क्या  alk

 यह  योजना कब  तंक  पूर्ण  हो  जाने की  संभावना  हँ ?

 संसद  नकारें  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  श्री  इ०  Fo  गुजराल  ट

 दिल्‍ली  शौर  बंगलौर  के  सोच  उपभोक्ता  ट्रंक  डा  rf ALC  ग  की  व्यवस्था  करने के  लिये  थ दलल ए

 1137



 Written  Answers  22  February,  1968

 पौर  मद्रास  में  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंज  स्थापित  करने  को  योजना  बनाई  गई  मद्रास  में  टूक  स्वात

 एक्सचेंज  पहले ही  चालू  कर  दिया  गया  feeds  में  ट्रंक  स्वं चल  एक्सचेंज  स्थापित  करने  में  काफी

 प्रगति हो  जु  हैप्नौरश्राद्या  हैकि  वह  1968  के  अन्त  तक  चालू हो

 इनको  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंजों  के
 चालू  बौर  aaa जोड़  दिए  जाने  के  बाद  दिल्‍ली

 भज cand  के  बीच  सीधे  डायल  करने  को  व्यवस्था  उपलब्ध  हो  इस  काय  के

 1969  के  पटल  पुरा  हो  जाने  की  आदा  है
 ।

 बड़े  नगरों  में  सीघे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 1557.  et  क०  लक प्पा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  समूचे  भारत  में  बड़े  नगरों  में  सीघे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  करने  के  लिये

 कोई  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  किन-किन  नगरों में  एसी  करने  का  विचार  प्रौढ़

 इन  नगरों  को  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  कब  तक  पूर्ण  हो  जायेगी  ?

 संसद्-कार  तथा  संचार
 में  राज्य  मंत्री  इ०  Fo  :

 जो  et

 राष्ट्रव्यापी  ट्रंक  डाय  लिंग  सुविधा  देने  के  लिये  निम्नलिखित  सत्रह  नगरों  को  पहले

 चार  ट्रंक  tate  एक्सचेंजों
 से  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 लखनऊ अहमदाबाद
 मद्रास

 बंगलौर
 बम्बई  पटना

 चंडीगढ़  पुना .

 कोयम्बतूर  श्रीनगर

 दिल्ली  सुरत

 वाराणसी जय पुर

 जालन्धर

 1968-69  के

 M.  P.asa  Minister
 in  a  State

 1558.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state t

 :  (a)  the  period  for  which  a  Member  of  Parliament  can  hold  the  post  of  a  Minister  ofa
 State  without  resigning  from  his  seat  in  the  Parliament  ;  and

 (b)  whether  such  a  person  can  resign  from  the  post  of  Minister  before  completing  the

 petiod  of  six  months  and  can  again  beappointed  as  a  Minister  for  a  further  period  of  six
 months  ?
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 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda  Menon  :  (a)  and(b)  Under  Article  164  (3)  of
 the  Constitution,  a  person  can  becomea  Minister  without  being a  Member  of  the  State
 Legislature  for  a  period  of  six  months.  A  Member  of  Parliament,  therefore,  can  continue
 to  be  a  Member  of  Parliment  as  well  as  Minister  of  the  State  Government fot  a
 period  ofsizmonthsin  all.  Thereafter,if  he  fails  to  get  clected  or  nominated  a  Member  of
 the  State  Legislature  (in  which  event  he  would  cease  to  be  a  Member  of  Parliment  by  virtue
 of  article  101  (2))  he  shall  cease  to  be  a  Minister  of  the  State  Government  by
 reasons  of  article  164  (4).

 State  Co-operative  Banks

 1559,  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  thc  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 Pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  the  State  Co-operative  Banks  in  India  at  present  ;

 (b)  the  minimum  qualifications  required  for  the  appointment  of  Manag  ing  Directors  of  the

 Co-operative  Banks  under  the  rules  ;

 (c)  the  number  of  Managing  Directors  of  the  Banks  who  arc  trained  in  banking  procedure
 or  who  are  fully  acquainted  with  the  Banking  pocedure  ;

 (d)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  to  appoint  only  those

 persons  as  Managing  Directors  of  the  Co-operative  Banks  whoare  trained  in  banking  procedure

 and
 not  to  appoint  the  I.  A.  S  Officers  against  those  posts  ;  and

 (e)  ifso,  when  a  decision  inthis  regard  is  likely  to  be  taken  thereon  if  not,  the  rea-
 sons  therefor  ?

 The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 mient  and  Co-operation  (ShriM.5.Gurupadaswamy  )  :

 (a)  Twenty-five.

 (b)  and(c)  No  qualifications  or  training  have  been  prescribed  by  the  Government  of  India.
 The  appointment  of  Managing  Director  and  the  qualificatonsfor  reicruitment  are  matters  of  internal

 administration  falling  within  the  jurisdiction  of  theBoard  of  Management  of  the  Bank  and  the

 State  concerned,  aad  areregulated  under  the  bye-laws  of  the  Bank  and  the  co-ope-
 rative  law  and  rules  in  force  in  the  State.

 (४)  No,  Sir.

 (e)  Does  not  arise.

 त्यागराज  नगर  में  दूघ  वितरण  केन्द्र

 1561.  शो  | है  ल  सौंपा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 \  )  कया यह  सच  है  कि  त्यागराज  नगर  TE  दिल्‍ली की  कल्याण  संस्थाएं

 तथा  लोग  उस  क्षेत्र में  कह  का  नया  वितरण  केन्द्र  खोलें जाने  के  लिये  पिछले  वर्षों  से  प्रार्थना

 कर  रहे  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  हैँ  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  ating  मैं  राज्य॑  मन्त्री  (sit

 साहिब  :
 जी
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 यान  नएल्‍एतएस्‍ए६ईईਂ

 प्रेम  नगर  के
 टोकन

 रखने  वालों  की  शझ्ावश्यकताझओं को  पुरा  करने  के  लिए  सेवा

 नगर  में  पहले  ही
 दिल्‍ली

 दुग्ध  योजना
 के  दूब  के

 दो  डिपो  खुले  हुए  अघिक न्  उपलब्ध

 होने  पर  प्रेम  नगर  में  दुध  का  तथा  डिपो  खोलने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा

 केरल  को  चावल  की  सप्लाई

 1562.  श्री  अंबचेजियान  थी  विश्वम्भर

 क्या  खाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार ने  केरल  सरकार  को  प्रति  मास  50,000  मीट्रिक

 टन  चावल  भेजने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  केरलਂ  सरकार की  कुल  माँग  कितनी  है

 उनकी  पूरी  माँग  के  अनुसार  चावलਂ
 न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  प्रौढ़

 (7)  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  वर्ष  देश  में  भ्रमणी  फसल  हुई  है

 सरकार  का  विचार  केरलਂ  सरकार  को  चावल  का  पुरा  कोटा  देने  कां

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सा  दिव

 जी  नहीं

 और  wat  ही  नहीं  उठते  |

 (7)  अन्य  कमी  वाले  teil
 की

 श्रावश्यव,तोग्रों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र  के  पास

 उपलब्ध  स्टाक  में  से  केरल  को  चावल  का  यथा सं  पव  afta  कोटा  देने  का  विचार

 आसाम  में  चावल  मिल

 1563,  भी  अंबचेजियान  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  ute  क्रय-विक्रय  समिति  द्वारा

 पर्याप्त  मात्रा में  घान  की  सप्लाई न  किए  जाने  के  कारण  श्रीराम में  चावल  मिलों  के  बन्द  होने का

 खतरा  पैदा  हो  गया  ौर

 यदि  तो  उन्हें  बन्द  न  होने  देने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 साहिब

 a  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  हू  शर  प्राप्त  होते  ही  सभा  के  पटलਂ

 पर  रख  दा  जाएग  |

 पुनिया  जिला  में  पर्वों  बंगाल  से  आये  हूए  दार णा र्थी

 1564.  श्री सीताराम  फ्रेसरी  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वी  बंगाल  से  राय
 हुए  प्रौढ़  बिहार

 के
 पूनिया  जिले

 में  बसे  हुए  शरणार्थियों
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 लिखित  उत्तर

 1

 से  सरकार  ने  राजसहायता  तथा  ऋणों  की  उन  राशियों  लौटाने  को  कहा  जो  उन्हें

 पुनर्वास  के  लिये  दी  गईयथीं  ;

 उर्द  किन  दस्तों  पर  वित्तीय  सहायता दी  गई  थी

 क्या  इन  शरणार्थियों  ने  इन  राशियों  का  भुगतान  माफ  कर  दिए  जाने  का

 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा०  to  विस्थापित
 व्यक्तियों

 को  ग्रनुदान  के  रूप  में  दो  गई  वित्तीय  सहायता  की  बसूली  नहीं  की  जाती

 ऋण
 के  रूप  में  दी  जाती  उस  राशि  को  विस्थापित  व्यक्तियों  से  दिए  गए  mo  की  शर्तों  के

 marae  aga  किया  जाता  सभी  मामलों  इन  शर्तों  के  जहाँ  कीमतें  देय  हो  चुकी
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  aga  करने  के  बारे  में  उचित  कार्यवाही  कर  रही

 नकद  ब्रेकथ्रो  विवाह  के  लिये  गम

 चिकित्सा  तथा  तथा  पोषण  इत्यादि  के  लिये  वित्तीय  सहायता  सहायक  अनुदान  के  रूप

 मे ंदी  गई  धी
 are  कृषि  तथा  देर  कृषि-व्यवसायों  में  बसाने  के  लिये  acu  दिए  गए  न्न््ण

 आसान  कीमतों  प्रत्येक  ऋण  के  स्वरूप  के  अनुसार  6  से  20  वर्ष  की  अवधि  निम्न  छूट  देकर

 वसूल  किए  जाते  हैं  ——

 (1)  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ग्रा प्रे  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  दिए  गए  sui

 को  वसूली  में  प्रत्येक  मामले  में  1,000  रुपए  तक  की  छूट  दी  जाती

 (2)  उपरोक्त  (1)  मे ंदी  गई  छूट  के
 बाद  यदि  बकाया  रह  जाता  उसमें  से  भी

 केवल  उस  राशि  की  छूट  देदी  गई  हू ंजो  2000  पए  से
 ऊपर  रोक

 (3)  प्  गई  राशि  पर  कोई ब्याज  नहीं  लिया  यह  छूट  अंशदायी

 गह-निर्माण  व्यवसायिक  तथा  उच्चतम  व्यापार  ऋणों  अरार  पुनर्वास  वित्त

 प्रशासन  ऋणों  के  लिये  लागू  नहीं  होती  |

 और  ॥  जिला  पुनिया  के  विस्थापित  व्य  शक्तियों  से  एक  संयुक्त  प्रार्थना

 प्राप्त  हुई  थी  जिस  पर  विचार  किया  गया  आवेदकों  को  सुचित  कर  दिया  गया  कि  गुह-निर्माण

 ऋणों  शर  व्यवसाय--ऊंटों  की  छूट  के  बारे  में  उनकी  प्रार्थना  मंजूर  नहीं  की  जा  सकती

 मज़दूर  संघ

 1565.  श्री  तोताराम  केसरी  :  श्रम  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fF

 क्या  यह  सच  है  कि  कम  से  कम  सात  व्यक्तियों  वाले  मजदूर  संघों  के

 करण  की  वर्तमान  प्रणाली  से  एक  ही  उद्योग  तथा  संस्थान  में  कई
 मजदूर  संघ  बन  गये
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 (@)  क्या  इतने  मजदूर  संघों  का  बनना  उद्योगों  में  श्रमिक-विवाद  उत्पन्न  होने  का

 एक  कारण  है  )

 यदि  at,  तो  क्या  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  qatar  faa  में

 संशोधन  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )  :  जी  हां  ।

 यूनियनों  के  बाहुल्य  के  कारण  श्रन्तयू  नियम
 प्रतिबन्द्धिता  के  मामले  हुए  हैं  जिनके

 परिणामस्वरूप  औद्योगिक  शांति  भंग  हुई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कुछ  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।  राष्ट्रीय  प्रयोग  भी  इस

 समस्या  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  आयोग  की  रिपो  प्राप्त  होने  पर  इस  मामले  पर  विचार

 fem  जायगा

 दिल्‍ली  टेलीफोन  सलाहकार  समिति

 1566.  श्री  सीतारामਂ  केसरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  बैठकें  टेलीफोनों

 का  नियतन  करने के  लिये  नियत  अनवधि  में  नद्दीं  होती  ak

 यदि  का  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसद  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हि. |  ह ०  कु०  गुजराल  )

 ate  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  की  बैठकें  तीन  महने  में

 एक  बार  होनी  चाहिए  ।  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  की  dos  कुछ  समय  तक  नहीं

 गया  ate  29-1  1-1967,24-1-1968  तथा  15-2-1967  को  इसको  बैठकें  पहले  ही

 हो  चुकी हैं  ।

 भुवनेश्वर  में  स्वचालित  टेलीफोन-कन्द

 1567.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भुवनेश्वर  में  एक  स्वचालित  टेलीफोन-केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को

 क्रियान्वित  किया  जायेगा  ;  att

 यदि  a,  तो  यह  केन्द्र  कब  तक  खुल  जायेगा  ?

 संसद  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  गुजराल  )  :

 जी  हां

 1970  के  प्रारम्भ में  ।

 उड़ीसा  में  चावल  तथा  धान  का  वसूली-मूल्य

 1568.  शो  चिन्तामणि  पाणिप्रह्दो  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 wea fp  :

 उड़ीसा के  लिए  चावलਂ  are  घान  की  वसूली-मूल्य  क्या  निर्धारित किये  गये  हैं  ;

 1142



 3  1889

 कण

 क्या  उनके  मूल्य  राज्य  सरकार  के  परामर्शी  से  निर्धारित  किये  गये  हैं  ;  कौर

 ये  मूल्य  1968-69  फसल-वर्ष  के  लिए  पश्चिम  प्रदेश  तथा  बिहार

 के  वसूली  मूल्यों  की  तुलना  में  कितने  कम  या  अधिक  हैं  ?

 सर्वाधिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भो  जग्गा

 साहिब  शिकवे  )  :

 1967-68  की  फैसल  के  लिए  शभ्रधिप्राप्ति  मूल्य  :--

 उड़ीसा  (  रुपये  प्रति  क्विंटल )

 धान--साधारण  48

 82.47 चावल--संधारण

 जी  हाँ

 प्रदान ही  नहीं  उठता  क्यों  कि  1968-69  की  फसलਂ  के  लिये  कभी  श्रषिप्राप्ति  मूल्य

 निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 उड़ीसा  में  मखा  डाकघर

 1569.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उड़ीसा  के  प्रत्येक  जिले  में  एक  मुख्य  डाकघर  है  ;

 क्या  उड़ीसा  में  किसी  मुख्य  डाकघर  का  दो  भागों  में  विभाजन  किया  गया  है  ;

 भ्र ौर

 क्या  पुरी  जिले  में  एक  शौर  मुख्य  डाकघर  खोलने  का  विचार

 संसब  कार्य
 तथा  संचार  विभाग में  राज्य  कठ  जी

 जी  एक  बिक्री-पत्र  जिसमें  वे  जिले  दिय  गए  हैं  जहाँ  एक  से  अधिक  प्रधान

 डाकघर  सभा-पटलਂ  पर  रखा  है  ।  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एस०  टी०

 192/68]

 नयागढ़  उप  डाकघर  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  प्रधान  बनाने  के  प्रस्ताव  की
 जाँच को  गयी  थी  किन्तु  चूंकि  उसे  विभागीय  मानकों  के  अ्रनुसार  न्यायोचित  नहीं  पाया

 चू  कि  उसे  समाप्त  कर  दिया  गया  |

 डीसी  में  तारघर  तथा  सार्वजनिक  टेलीफोन

 1570.  oft  चिंत  मणि  पणिप्रंही  :  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फिरेंगे  कि  :

 (=)  1968-69  में  उड़ीसा  राज्य  में  कूल  कितने  तारघर  कौर  सार्वजनिक
 टेलीफोन  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 उनमें  से  कितने  तारघर  ate  सार्वजनिक  ढेलीफीन  दांती  क्षेत्रों

 में  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  रोक
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 इस  काम  के  लिए  कुल  कितना  धन  नियत  किया
 गया  है  ?

 स  सब-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  (ATT  ०  कठ  गुजराल  )

 विभागीय  मानक  पूरे  होने  कौर  फंड  होने  पर  1968-69  के  दौरान

 उसमें में  200  20  तारघर  तथा  11  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरे  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  है  ॥

 डाकघर  190

 20 तारघर

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  11

 बजट  स्वीकार  होने  के  बाद  ही  सही  सूचना  का  पता  लग  सकता

 कलकत्ता में  भारतीय  मछली  क्रय-विजय  नियम  द्वारा  मछली  को  बिको

 श्री  ७ गणा  घोष

 aft  भगवान  दास  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  मछली  क्रय-टिक्का

 नियम  द्वारा  कलकत्ता  में  1-4-1967  से  ले  कर  31-12-1967  तक  कितनी  मात्रा  में  मत  नी

 बेची  गई  ?

 सामुदायिक  fasta  तथा  सहकार  मंत्रालय  A  राज्य  मंत्री

 अन्ता साहिब
 :

 केन्द्रीय  area  की  निगम  हावड़ा ने  1  1967  से  31  दिसम्बर  1967

 तक  की  अवधि  में  कलकते  में  4,24,884  किलोग्राम  मछली  का  विक्रय  किया  ।

 परिचय  बंगाल  में  सागर  डाकघर  मे  टेलीफोन

 1572.  श्री  witfaia  :  क्या  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 सागर

 डाकघर  (  94  परगना  ofsay  में  टेलीफोन  लगा  हजा

 है  ;  शौर

 a? यदि  तो  क्या  वहाँ  टेलीफोन  लगाने  का  सरकार  का  विचार  2

 सं  सद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ  ०
 कू ०  गुजराल )

 :  जी  नहीं

 जी  अत्युच्च  आवृत्ति  सम्बन्ध  से  सागर  को  डायमंड  हार्बर  से  जोड़ने  का  एक

 प्रस्ताव  पहले  ही  मंजूर  किया  जा  चुका

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  धाते

 1573.  थी  ज्योतिर्मय  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  (i)  सीधे  भर्ती  हुए  भर  (ii)  खाद्य  विभाग  से

 स्थानान्तरित  हुए  कम  चोरियों  की  सेवा  की  वर्तमान  शर्तें  कया  हैं  ;  कौर

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  (i)  बहुर  से  और  (ii)  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 के
 अन्य  विभागों  से  कितने  प्राधिकारी  लिये  गये  कौर  उनकी  सेवा  शर्तें  क्या  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  (  श्री  भन्नासाहिब
 ॥

 भारतीय  खद्य  निगम  में  सीधी  भर्ती  की  सेवा  सम्बन्धी  adam  शर्तें  निगम  द्वारा

 र  किये  गये  ड्राफ्ट  स्टाफ  विनियमों  द्वारा  शासित  होत  खद्य  विभाग  स्थानान्तरित

 कं में चारी जब  तक  वे  निगम में  अन्तिम रूप  से  खपा  नहीं  लिये  जाते  तब  तक  वे  विदेश  सेवा

 पर  समझे  जाएंगे  रोक  उनकी  सेवा  सम्बन्धी  दाते  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  fata  सेवा  सम्बन्धी

 रित  बाती  tara  विनियमित  की  जाती  लेकिन  इन  स्थानान्तरित  कमंचारियों  को

 नियुक्ति  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 निगम  में  श्रेणी-वार  काम  कर  रहे  झ्र धि कारियों  तथा  कर्मचारियों  की  संख्या  तथा

 वे  जहा ंसे  लिये  गये  बताने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये

 सहपा  एल०  eo  193/68]  उनकी  सेवा  सम्बन्धी  शर्तें  उनके  मूल  विभागों  के  परामश  से

 तय  को  जाती हैं  ।

 ug  दन  का  हरियाना  का  प्रस्ताव

 1574.  शी  चेंग लरा या  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि  ह

 क्या  यह  सच  है  कि  हार या ना  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  उस  राज्य  से

 40,000  मीट्रिक  टन  गेहूं  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;  शौर

 यदि  ती  इस  बारे  में  केन्द्रीय
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कमी  समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  (  श्री  अत् ना साहिब

 fara  )  सनौर  हरियाना  सरकार  की  49,000  मीटरी  टन  ig  की  पद्म कदा

 मंजूर  कर  लिया  गया  है  झ्र ौर  उसका  कर्मी  वाले  राज्यों  में  प्रॉँवटन  कर  दिया  गया

 मोनो  का  उत्पादन

 1575.  थो  मोहसिन  :  क्या  खाद्य  तथा  की  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 चीनी  पर  झ्रांशिक  विनियंत्रण  की  नीति  लागू  होने के  बाद  सेवा  चीनी  के  उत्पादन

 में  वृद्धि  हुई  है  ;  श्र

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  हुई  है

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  झन्ना साहिब

 are  -  विनियंत्रण  की  नीति  से  मिलों  गन्ने  की  अधिक

 सप्लाई  मिलने में  सहायता  मिली  इसके  परिणामस्वरूप  चालू  मौसम  में  15  1968

 तक  15.62  लाख  मीटरी टन  चीनी का उत्पादन का  उत्पादन  हुआ है  जब  कि  गत  बर्ष  की  इसी  तारीख  तंक

 यहं  उत्पादन  15.42  लाख  मीटरी  टन  ary  यदि  यह  नीति  न  अपनाई  गयी  होती  तो  चीनी  का

 उत्पादन  बहुत  HA  हुआ  होताਂ
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 लोनी का  उत्पादन

 1576.  भी  मोहसिन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  देश  में  चीनी का  कुल  उत्पादन  कितना  है  ;  कौर

 देश  में  खपते  के  लिए  कितनों  चोरी  की  श्रावस्यकता  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  अम् ना साहिब

 :  1967-68  के  मौसम  में  7  1968  तक  14.22  लाखे  मीटरी  टन ।

 1967-68  में  1968)  मौजूदा  नियुक्ति  स्तर  के

 प्रसार  20.7  लाख  मीटरी  टन  चीनी  को  भ्रान्त रिक  खपत  होने  का  अनुमान  है  ।

 संसद-सदस्यों  को  छाक-टिकट  मुफ्त  देने  का  प्रस्ताव

 1577.  भी  श्रीचन्द  गौभक्त  :  क्या  संभार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सदस्यों  को  अपन  सावर्जनिक-कार्य  के  लिए  डाक  टिकट  मत  देने  को

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 संसद-कार्य  तभी  संचार  विभाग  में
 राज्य  मंत्री  go  कक  :  जी  नहीं

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 भारत-पाकिस्तान  संघर्ष  से  पीडित  लोगों  का  पुनर्वास

 1578. थी  श्रीचन्द  गोयल :  कया  ee  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह
 बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1965  में  हुए  पाकिस्तान  संव  के  के  परि गाम स्व रूए  पंजाब  की  सीमा  क्षेत्रों

 ् ar
 में  विस्थापित  हुए  सभी  लोगों  का  पुनर्वास  कर  दिया  गया

 >
 यदि  तो  प्रभी  तक  कितन  लोगों  का  पुनर्वास  नहीं  किया  गया  t  प्रो

 उपरोक्त  भारत  पाकिस्तान  संघर्ष  के  परिणामस्वरूप  पंजाब  में  जो  उद्योग  प्रभावित

 हुए  क्या  वे  सामान्य  स्थिति  में  श्री  गये  हैं  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  दा०  रा०  :  सनौर

 पंजाब में  विस्थापित  हुए  सभी  परिवारों  को  पुनर्वास  सदयता  दे  दी  गई  है  फिर  उनमें

 पे  ग्रधिकांदा  को  बसाया  जा  चुका  तथापि  कुछ  परिवारों  को  कौर  पुलिस  सहायता  देने  के

 कछ  मामले  विचाराधीन  हैं  |

 भारत-पाकिस्तान  संघर्ष  के  फलस्वरूप  जिन  उद्योग  को  बड़ी  क्षति  पहुंची  थी  उनको

 सहायता  देने  के  लिए  विभिन्न  अल्पकालिक  तथा
 दीर्घकालिक  उपाय

 किये  गये  थे  ।  अन्य  उपायों

 के  लघू-उद्योगों  के  औद्योगिक  खंडों  के  मालिकों  को  75  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता

 दी  गयी थी  ।

 चंडीगढ़  में  टोलो

 1579. थी  श्रीचन्द  गोयल  :  कया  संधार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 चंडी  गढ़
 में  टेलीफोन  लगवाने  के  कितने  प्रर्थना-पत्र  इस  समय  अनिर्णीत  हैं  ;

 भर

 1968  के  aa  तंक  चंडीगढ़  में  कितने  टेलीफोन  लगाये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसद-कराये  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  न  क ु०  गुजराल  31-12-

 1967  को  चंडीगढ़  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  अनिर्णीत  पड़े  प्रर्थना-पत्रों  की  संख्या  2,000

 थी |

 31-12-1967  को  ang  में  3138  कनेक् दान  काब  कर  रहें  थे  सनौर  1968

 के  दौरान  लगभग  400  तम  कनेक्शन  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  |

 चीनी  के  उत्पादन को  लागत

 भी  चक्रवाती  : 1580.  श्री मदो  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतान  क  कृपा  करेंगे  कि  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  चीनी

 धौर  खंडसारी  की  उत्पादन  लागत  कितनी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  CesT  अन्मपसा हिक

 दीद

 चोरी  जाँच  योग  द्वारा  अभिस्तावित  पाँच  जोनों  हेतु  1967-68  के  लिए  लेवी  से

 प्राप्त  चीनी  के  उचित  निकासी  मूल्य  जो  म्रत्यक्श्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की

 उप-धारा  (3  के  उपबंधों  के  भ्रनुसार  चीनी  जाँच  aaa  are  की  सहायत

 से  निकाले  गये  इस  प्रकार  हैं  :--

 जनों--न  (  et  करती  नवीदुल  )

 निकासी  ae

 उत्तरी  मैसूर  तथा  उत्तरी  माध्  प्रदेश )  145.00

 ata  —ii

 आंध्रप्रदेश  को  शेष  दक्षिण  पॉंडिचेरी तथा  161.00.

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  मुजफ्फरनगर  तथा  बुलन्दशहर
 राजस्थान  व  मध्यप्रदेश  )  169,50

 नोन---गए

 तथा  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  शेष  136.00

 नोन--ए

 उत्तर  बिहार  तथा  पश़्चिमी  aap )  158  00

 att  167.50
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 fy  ppory देवा  के  वि  सिख  Stat  म
 ह र

 खंड सारी  कौर  चीनी  के  उत्पादन  लागत  संबंधी  जानकारी

 लब्ध  नहीं  है  ।

 केरल  में  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टरों  का  निर्माण

 581  भी  विशम्भर  att  विश्वनाथ  सेना

 क्या  संचार  Wal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  केरल  डाक  तथा  सकील  को  स्थापना  के  बाद  से  कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  के

 निर्माण  के  पि  डाक  तथा  तार  विभाग  नें  केरल  में  feat  नगरों  में  भाम  जि हक  त  की है

 किन-किन  स्थानों  में  कमंचारियों  के  लिए  क्वाटर  बनाए  गये  हैं  कौर

 प्रौर कितने  ;

 डाक  तथा  तार  विभाग  का  त्रिवेन्द्रम में  hl  के  लिए  कब
 क्वाटर

 बनाने  का

 विचार

 संसद  तथा  संचार  विभाग में  राज्य-मंत्री  इ  ०  के 0०  पाँच

 अधीत  अलाप  कोट्टायम  तथा  कन्ना नर ।

 केरल  में  विभिन्न  स्थानों  पर  डाक-तार  कर्मचारियों  को  138  विभागीय  क्वाटर

 तथा  648  किराये  के  मकान  दिये  गए हैं  ।  इनके  अ्रतिरिक्त  frat  में  52
 यूनिट  बनाने  की

 मारी  द्रोह  जारी  कर  दी  गई  eaters  में  133  यूनिट  बनाते  को  after  ही  जारी

 किये  जानें  की  संभावना  है  ।

 त्रिवेन्द्रम में
 कर्मचारी  क्वार्टरों  के  लिए  स्थान

 का  चुनाव  कर
 लिया

 गया  इसे

 प्राप्तਂ  लेने  के  बाद  क्वार्टर  बनाने  की  क
 यं  वाही

 की  जाएगी  बशर्तें  कि  उसके
 लिए

 लब्ध  हों  ।

 Community  Development  Projects  in  Bihar

 1582.  snri  Sheopujan  Shastri  :  Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  number  of  Community  Development  Blocks  in  Bihar  has  been  reduced

 (b)  whether  the  Central  Government  was  consulted  in  the  matter  ;  and

 c)  whether  the  reduction  in  the  number  of  Community  Development  Blocks  will  lead  to  an

 increas¢  in  the  area  of  operation  resulting  in  lesser  contacts  with  the  people

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Conmunity  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  M.  5,  Gurupadaswamy)

 (a)  to  (c)  The  information  called  for  from  the  Government of  Bihar,  is  awaited

 Central  Assistance  for  a  Cold  Storagein  U.P.

 1583.  shri  Nihal  Singh  Willthe  Ministerof  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state
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 ह  re  ee

 (a)  whether  itis  a  fact  that U.  Government  have  macle 11  tale  any  demand  fora  sum  of  rupees
 one  crore  for  setting  upa  cold  storage  forstoring  seeds in  order  to  increasethe  cultivation  of potato;

 (b)  ifso,the  reasons  for  not  providing  this  amount  to  the  U.  प  overnment  and

 (c)  whether  Government  propose  to  set  up  a  cold  storage  for  storing  potatoes  in  U.P.,  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof

 The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  Yes  Sir

 (b)  Asum  of  Rs.52  lakhs  for  setting  up  24  cold  storages  in  the  Private  Sector  and
 Rs.16  lakhs  forsetting  up?  cold  storages  inthe  Public  Sector  has  been  sactioned  tothe  State  Govern-
 ment.  Thisisthe  maximum  amount  sanctioned  to  any  Otate, Qeata  he  question  of  sanctioning
 more  funds  will  also  be  consideredin  the  next  financial  year

 (c)  No  Sir

 (d)  Does  not  arise

 Godowns  in  U.  P

 1584.  shri  Nihal  Singh  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased to
 . state  ्

 (a)  whetherit  is  afact  thatthe लि  Govzrament  have  demanded  asum  oR  5.33  millions  from
 the  Central  Government  in  order  to  raise  the  capacity  of  godwas  the  Agriculture  Department
 to  30  lakh  tonnes  for  the  buffer  stocks  ;

 (b)  if  न  the  reaction  of  Government  thereto  and

 (c)  whether  Government  propose  to  build  their  ow  godowns  and  rent  them  out  to  the
 State  Government  ?

 The  Minister  of  State  in  12  Minisiry  of  Food,  Azvicalture,  Com  manity  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Anunasahib  Shinde)

 Sir (a)  No,

 (b)  Does  not  arise

 (c)  No,  Sir

 Indian  Farms  Within  Nepal  Boundary

 1585.  Shri  Nihal  Singh  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 e . state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Indian  farmers  whose  farms  are  in  Nepal.  on
 the  borders

 of  India  are  unable  to  bring  their  produce  to  India  ;

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  Uttar.Pradesh  Government  have  written  to  the  Central
 and Government  in  this  regard

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Com  munity  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  and  (0)  Under  theIndo-Nepal  Treatyof  Tradz  ailTraasit  thereis  norestriction

 on  the  movement  of  foodgrains  between  Nepal  and  India.  Tne  (3८110.  of  Uttar  Pradesh  have,
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 been  received  about  some  difficulties  created  by  the however,  reported  thatsome  complaints  ha

 checkposts  of  Nepal  Government  to  the  bringing  of  foodgrains  to  India

 (c)  The  report  of  the  Government  of  Uttar  Pradesh  is  being  enquired  into.

 Samastipur  Sugar  Mill

 586  Shri  Nihal  Singh  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 1967  and  state  : refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  253  on  the  14th  November

 (a)  whether  the  report  submitted  by  the  Committee  regardng  the  taking  over  of  the  Samas-

 tipur  Sugar  Mills  has  since  been  considered  by  Government

 (0)  if  so,  the  decision  taken  ;  and

 to  be  incurred  in (c)  the  expenditure  likely  connection  with  the  taking  over
 of  that  mill?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  and  (b)  On  consideration  of  the  report  of  the  Committee,  the  Centra]  Government

 acting  under  Clause  (b)  of  sub-section  (1)  of  section  18  A  of  the  Industries  (Development  and

 Regulation)  Act,  1951,  have  appointed  a  board  ofsix  persons  to  take  over  the  management  of  M/s
 Samastipur  Central  Sugar  Company  Limited,  Samastipur  (Bihar)  for  a  period  of  two  years  vide  its
 orderno.  5.  4460.  18A.{IDRA/ 67,  dated  the  14th  December,  1967,  which  was  published  in
 the  Gazette  of  India  Extra-ordinary  Part  II  section  3  (ii)  ,  dated  the  14th  December,  1967.

 (c)  An  expenditureof  Rs.  712-
 30

 has  been  incurred  in  connection  with  the  taking  overofthe
 above  mill.

 उडीसा में  चावल  तथा  धान  के  वसली  सत्य

 1587.  श्री  saree  सूप कार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  उड़ीसा के
 लिपे  निर्धारित  किये  गये  चावलਂ  कौर  घान  के  वसुली  मूल्य

 पड़ोसी
 tae  मध्य  प्रदेश  तथा  हराकर  प्रदेश  में  विद्यमान  मूल्यों  की  तुलना में  बहुत

 ay हैं  ौर

 व्या  इसके  परिणामस्वरूप  उड़सा  से  बहुत  सा  चावल  चोरी-छिपे  इन  सभी  पड़ोसी

 राज्यों  में  ले  जाया  जाता  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकर  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब

 शिन्दे  )  उड़ीसा  के  लिए  निधारित  किये  गये  चावल  शरीर  धान  के  अधिप्राप्ति  aru

 प्रदेश  में  निर्धारितਂ  किये  गये  चावलਂ  अर  घान  के  मूल्यों  से  अधिक  है  ।  यह  बिहार  तथा  परिचय

 बंगाल  के  लिए  निर्घारित  किये  गये  अधिप्राप्ति  मूल्यों  से  कुछ  कम  मध्य  प्रदेश  के  लिए
 रित  किये  गये  मूल्य  उड़ीसा  के  मूल्यों  से  मामूली  अधिक  हैं  ।

 चाव |  ह  कि  ह यह  कहना  ठीक  प्रतीत  नहीं  होता  कि  उड़ीसा  से  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  ल

 fat  पड़ोसी  राज्यों  में  ले  जाया  जाता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  मिलने  वाले  खाद्यानों  के  दाम

 1588  छि
 रोनेन  सेन  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या यह  सच  है  कि  परिचित  बंगाल  के  उन  क्षेत्रों  जहाँ  कानूनी तौर  पर
 राशन

 व्यवस्था  लागू  प्रतिभा  रियों  ने  राशन में  दिये  जाने  वाले  खाद्यान्नों  के  भाव  बढ़ा  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  भाव  बढ़ाने  के  पहले  केन्द्र  से  परामर्श  किया  गया

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  श्रग्नासाहिब

 fara  )  चावल  atc  गेहूं  के  मूल्यों  में  कर  दी  गयी  है  ।  कुछ  बढ़ोतरी  तो  भारत

 सरकार  द्वारा  राज  सहायता  बन्द  करने  कौर  कुछ  head  बंगाल  में  घान  कौर  चावल

 प्राप्ति  मूल्यों  में  वृद्धि  शौर  राज्य  सरकार  द्वारा  राज-सहायता  बन्द  करने  के  कारण  हुई  थी  |

 नहीं  ।

 सहकारी  ष्व्ती

 1589.  श्री  हिम्मतसिंह का  :  यशवंत सिंह  कुशवाहा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 tract  पंचवर्षीय  योजना  में  सहकारी  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  निर्घारितਂ  लक्ष्य

 प्रत्येक  राज्य  में  कहाँ तंक  पूरा  हुमा  है  तथा  इस  कार्य  में  कौन-कौन  से  राज्य  पिछड़े  हुए  है

 अ्रौर

 1968-69  में  सहकारी  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्यों  को  कितनी  सहायता

 दिए  जाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  सामुदायिक  दिवस  तथा  सहकार  मंत्रात्य  में  राज्य  मंत्री (  श्री  एम०  एस०

 गुवपदस्वामी  )  :  तीसरी  योजना  में  देश  में  चुने  हुए  सामुदायिक  विकास  खंडों  में  10  -10

 करो  खेतो  समितियों  वाली  318  प्रायोगिक  प्रायोजनाएं  गठित  करने  की  योजना  थी  ।  प्रायोगिक

 क्षेत्रों  से  बाहर  गठित  को  गई  समितियों  को  भी  प्रोत्साहन  तथा  सहायता  दी  जानी  थी  ।  एक  विवरण

 aa  जिसमें  तोसरी  योजना  में  प्रायोगिक  समितियों  के  कार्यक्रम  के  राज्यवार  झ्राँकड़े  शौर

 31-3-66
 तक  गठित  प्रायोगिक  तथा  अप्राथमिक  समितियों  की  वास्तविक  उनकी

 सदस्यता  तथा  क्षेत्र  के  ब्यौरा  स्त  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया ।  sey  संख्या  एल०

 हो  ०  194/68]  1

 1968-69  के  मंत्रालय  के  बजट  में  सहकारी  खेती  कार्यक्रम  लिए  राज्य  at

 कारों  को  सहायता  देने  के  लिए  54.40  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ars  नरेशों  तथा  जागीरदारों की  परती  भूमि  का  भधिप्रहण

 1590.  श्री  हिम्मतसिहूका  :  saree  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 क्या  सरकार को  पता  हैकि  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  का  विचार  है  कि  कैसी  उपज  बढ़ाने

 के  लिये  भूतपूर्व  नरेशों
 कौर  जागीरदारों  के  कब्जे  में  पड़ी  हुई  बहुत  बड़ी  कृषि  योग्य  परती  भूमिਂ

 को  अधिग्रहण  किय  जाये  ;
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 यदि  तो  पुनपुन  weal  के  पास  ऐसी  भूमि  कितने  एकड़  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानूनी  कठिनाइयाँ हैं  ;  शौर

 यदि  तो  श्र  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?
 ठ

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री  अज्नासाहिब
 :  जी  नहीं  ।  समस्त  राज्यों  में  जागी  रदारी  तथा  अन्य  बिचौह्यथे-पट्टेंदारों

 क  समाप्त कर  दिया  गया  है  ।  राज्य  में भूमि की  अधिकतम  सीमा  के  ware  भीतर  नरेशों
 घ् तथा  भूतपृव॑  जागीदारों  के  पास  उतनी  ही  भूमि  है  जितनी  wer  रियों  के  पास  होती

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जी  नवदीं

 wat  ही  नहीं  होता  |

 खाद्यान्नों
 के  मूल्य

 1591,  et  बे णो शंकर  wat  :  भी  गोपाल साबू  !

 श्री  लो ला घर कट की  :

 क्या  खाद्य तथ  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  किसानों को  कोई  ऐसा  श्रीनिवासन भी
 दिया  गया  हैकि  खाद्यान्नों  के  दाम

 हार  मूल्य  से  कम  नहीं  होने  दिये  जायेंगे  ;  कौर

 यदि  तो  दामों को  गिरने  से  रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  अन्ना सा हित

 :  जी

 जब  कभी  नृत्यों  में  गिरावट  खाने  लगती है  तब  भारतीय  खाद्य  निगम  कौर  राज्य

 सरकारें  बाजार  में  प्र भि प्राप्ति  मूल्यों  पर  खरीदारी  करती

 Rice  Supply  to  Bihar

 1592,  Shri  Bhogendra  Jha  ;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  out  of  the  States  which  received  foodgrains  from  the  Centre
 in  1967,  Bihar  was  the  only  State  to  which  no  rice  was  given  during  that  year,  and

 (b)  if  so,  the
 reasons

 therefor  ?

 The  Minister of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  sommunity  Develop:
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ॥

 (a)  No,  Sir,

 (b)  Does  not  arise.
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 एर्णाकलभम  में  डाकघर  के  लिय  इमारत

 1593.  थ्रो  विश्वनाथ  मेनन  :  क्या  संचार  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  एर्नाकुलम  में  उस  स्थान  जहाँ  बत मान  कालेज

 डाकघर  एक  तोल-मंजिली  इमारत  बनाने  का  विचार  कर  रही  है  कौर

 यदि  ता  निर्माण-कार्य  कब  आरम्भ  होगे  की  सम्भावना  है  ?

 संसद कार्य
 तथा  संचार  विभाग मे  राज्य  मंत्री  इ०  क्‌०  :

 (5
 फंड  उपलब्ध  होने  पर  इमारत  बनाने  का  काम  1968-69  के  दौरान  हाथ  में

 ले  लिये  जाने  की  सम्भावना है  ।

 विधिज्ञ  परिषद  को  परीक्षाएं

 1594.  विश्वनाथ सेना  :  कया  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विधिज्ञ  परिषद  .
 की  परीक्षाएं  समाप्त  करने  के  में  सरकार  को

 विधि  छात्रों  से  कोई  अ्रभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वीपी-मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  यूनुस
 जी

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 gaia  का  दक्षिण  डाकघर

 1595.  श्री  विश्वनाथ  सेना  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ए्णॉक्लम' र  का  दक्षिण  डाकघर  )  बहुत  छोटा  है

 शर  उसके  सभी  कर्मचारियों  का  उसमें  बैठ  कर  काम  करना  संभव  नहीं  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ag  डाकघर  किसी  बड़े  भवन  में  ले  जाने

 का  है  ;  शर

 क्या  सरकार  का  विचार  ए्णगॉक्लम  में  महात्मा  गाँधी  रोड़  पर  डाकघर  स्थापित

 करने का  है  ?  श

 aaa  तथा  संचार  विभाग  राज्य  मंत्री  ड्०  कण

 जी  हाँ  ।477  बग  फीट  क्षेत्र  की  कमी

 जी  हाँ  ।

 महात्मा  गाँधी  एर्णाक्लम के  लिए  एक  नया  डाकघर  मंजूर  किया  गया  है  प्लोर

 जब  कोई  उपयुक्त  इमारत  उपलब्ध  हो  जाएगी  उसे  खोल  दिया  जाएगा

 Planes  owned  by  Plant  Protection  Directorate

 1596.  Shri  George  Fernandes:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  planes  owned  by  the  Plant  Protection  Directorate  (Aviation  Wing)  and
 the  years  during

 which  they  were  acquired  and  the  price  paid ;

 (b)  the  total  number  of  flying  hours  done  by  those  planes  for  spraying  purpoes  durings  the
 jast  three  years;  yearwise, and  the  total  acreage  sprayed  by  them  ;  and
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 (c)  the  cost  of  maintenance  of  the  planes  and  cost  ofoperation  of  the  Avaiation  Wing  dur-

 ing  the  last  three  years,  year-wise  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Foo,  Agricu  tt  ure,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  The  Ministry  of  Food  and  Agriculture  ow  seven  aircraft  of  which  one  was  acquired
 in  1956,  one  in  1961,  one  in  1962  and  four  in  1964.  Five  of  these  were  received  as  gifts  and  two
 were  purchased  at  a  cost  of  60,190  each.

 (b)  Year  Yearwise  hours  _Yearwise  acreage

 covered flown  for
 spraying

 1964-65  440.10  45,648
 1965-66  726.30  1,  10,000
 1966-67  77.35  2,09,330

 (५)  Year  Yearwise  cost  Cost  of  operation
 of  mainten  ance  of  Aviation  Wing

 Rs.  Rs,

 1964-65  157,300  1,37,200
 1965-66  2,07,000  4,15,500
 1966-67  4,38,000  6,62,300

 पौधों  पर  विमानों  से  ferme

 1597.  भी  जाज  फराज  :  ख.द्द तथा  कृषि  यह  बताने  की  9.५1  करेगे  नि

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कितनी  तथा  कौन-कौन  फर्म  पौधों  ५४  विभानों

 छिड़काव  करने  के  काम  में  लगी  हुई  हैं  ;

 उनके  पास  कितने  तथा  किस-किस  किस्म  के  विमान  हैं  ;  कौर

 पिछले  तीन  वर्षों  में  उनके  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  मंजूर  की  गयी  थी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  थ्रो  अन्ना साहिब

 और  निम्नलिखित  विवरण  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र
 में

 पौधों  पर  विमानों  से

 छिड़काव  करने का  कास  करने  वाली  फर्मों  के
 नाभ  दिये  गये  विवरण  में  ag  भी  प्रदर्शित

 किया  गया  है  कि  उनके  पास  कितने  तथा  कौन-कौन  सी  किस्म  के  बिमान  हैं  °

 फर्मा के  नाम  बीमारों  की  a  ear  विमानों की  किस्म

 1.  कम्बाटा  एनिमेशन  8  हेलीकाप्टर
 g

 )
 लिमिटेड  (#)  1  फिक्स्ड-विंग  एयरक्राफ्ट

 dad  हेलिकॉप्टर

 4 सर्विसिस  )
 लिमिटेड  हैलिकॉप्टर

 मैसर्स  इन्कार  कम्पनी

 लिमिटेड  faaae-fan  एंयरकांफ्ट
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 4  मैप  एनिमेशन  स्विस  कार्पोरेशन  फिक्स्ड-विंग  फट

 मैंससं  एच०  एस०  सोभा  सिंह

 )  लिमिटेड  ee  Car
 नत लड  ए  यार द क  फट

 6  मैं ससे  खेमा  एविधेशने  )

 लिमिटेड  फिक्स्ड-विंग  एयरक्राफ्ट

 7  मेसी  भारतीय र  हेलिकॉप्टर

 इस  बार ेमें  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही  है  कि  पिछले  3  वर्षों  में  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  मंजूर
 की  गई  थी  ।

 यह  जानकारी  एकत्रित  होते  ही  उसे  सभा-पटलਂ  पर  रख  दिया  जायेगा
 |

 त्रिपक्षीय  भारतीय |. ६. |  सम्मेलन

 1508.  थी  जाज॑  फरनेन्डोज  :  क्या  भ्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  व  रेगे  कि

 त्रिपक्षीय  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  की  आगामी  बठक  कब  होगी  ;

 सम्मेलन  द्वारा  किन  मुख्य  मामलों  को  हलਂ  किया  जायेगा  ;

 क्या  सम्मेलन  के  विचारा  केन्द्रीय  श्रम  संगठनों  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ;  कौर

 (7)  यदि  तो  वे  क्या  हैं  और  वे  किन  से  प्राप्त हुए  थे  ?

 भ्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )  :

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  का  अगला  अधिवेदन  20  शौर  21  1968  को

 बुलाया  जायगा  |

 सम्मेलन  की  कार्य-सूची  को  कभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 जी  हाँ  ।

 केन्द्रीय  श्रम  संगठनों  से  अब  तंक  प्राप्त  कार्यसूची  के  प्रस्तावों  की  एक  सुची  सदन

 की  मेन  पर  रखी  जाती  है  ।  [  पुस्तकालयों में  रखो  गई ।  देखिये  संख्या  geo  ato  195/68  ]

 बा टाई दारी  पद्धति

 1599.  श्री  fara  चन  शा  :  कया  खाद  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  भारतीय  कृषि  में  बटाईदार  )  पद्धति  सम्बन्धी  कोई  तिਂ

 बताने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 = यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ग्रोवर

 राज्य  सरकारों  के  विचाराधीन  बटाईदारी  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहब
 :  से  भूमि  सुघार  के  लिए  प्रस्ताव  जिनमें  बटाईदार  पद्धति
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 सम्बन्धों  नीति  शामिल  है  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  दिए  गए  भूमि  राज्य  विषय  ये

 प्रस्ताव  सभी  के  लिए  उपयुक्त  प्रौढ़  स्थानीय  परिश्रमी  तियों  तथा  स्थानीय  श्रावश्यकताओओं  को  ध्यान

 म
 रखते  हुए  इन्हें  प्रत्येक  राज्य  में  अनिल  बना  कर  अपनाया  जाना  चाहिए  |

 भूमि  सु  की  कार्यान्वित  के  लिए  राज्य  सरकारों  दरा  की  गई  कार्यवाही  के

 सम्बन्ध  मे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  भूमि  सुधार  कार्यान्विति  समिति  ने  भूमि  सुधार  की  कार्य

 अन्विति  सम्बन्धी  समीक्षा-पत्र  में  संकेत  दिया  है  जो  प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  ।

 आद्योगिक  सम्बन्ध

 1600.
 श्री  शिविर  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 व्या  सरकार  ने  औद्योगिक  सम्बन्धों में  न्यासिता  के  गाँधीवादी  सिद्धान्तों  को  लागू

 करन  का  प्रयत्न  किया  है  ;

 यदि होता  यह  किन  उद्योगों  में  लागू  किया  गया  है
 तथा  wa  aa  कितनी  सफलता

 मिली  है  ;  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  हाथी )

 सरकार  की  नीति  नियोजकों  झ्र ौर  कर्मचारियों  में  एक  दूसरे

 को  समझने  की  भावना  बढ़ाकर  मधुर  आद्योगिक  सम्बन्ध  स्थापित  करना  इस  नीति  का  पालन

 काफी  सफलता  से  किया  गया  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 Prices  of  Sugar

 1601  Shri  Madhu  Limaye  Will  the  Minister of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state

 {a)  whether  Government  have  colliccted  necessary  i  nformatio oa  1f)  n  in  regard  to  the  prices  of  the

 controlled  sugar  and  of  that  sold  freely  in  the  market  in  the  capitals ;  01  the  various  States,  indus-

 trial  cities  and  the  rural  areas  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-

 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde) :

 (a)  and  (0)  A  statement  showing  the  sale  prices  of  controlled  and  free  market  sugar  in

 the  various  important  consuming  centres  in  the  middle  of  February,  1968 is  attached.  [Placed
 i in

 Library.  See  No  Information  regarding  sale  prices  of  sugar in  rural  areas  is  not

 available

 Discripancy  in  Quantum  of  Foodgrains  Despatched
 and  Received  by  States

 1602  Shri  Madhu  Limaye  Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  no  3010  on  the  3th  December,
 1967  and  state
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 (a)  whether  it  s  a  fact  that  some  discripancy  in  the  figures of  foodgrains  despatched  by
 the  Centre  and  the  foogdrains  received  by  the  States  every  month  is  bound  to  be  there  but
 at  the  end,  these  figures  must  tally  ;  and

 (b)  ifso,the  figures  in  respect  of  the  different  States  for  first  six  months  during  the
 year  1967-68.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  The  despatch  of  foodgrains  by  the  Central  Government  and  receiptthereof  by  the  States
 is  a  continuous  process  and  as  such  there  will  always  be  difference  between  the  figures  of
 clespatches  during  any  particular  period  and  those  of  receipts  during  the  same  period.

 (b)  Does  not  arise.

 में  बेशी  ag  की  बिक्री

 1603.  शी  हिम्मतसिंह हका
 :  थी  हरदयाल

 श्री  अंबचेंजियान  :

 कंपा
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  कि  वाह

 देवी गेहूं  का  मूल्य  घटा  के  ate  दिल्‍ली  में  गेहूँ  निर्वाचन  बिक्री  की  अनुमति  दे  तथा  राशन  की

 दुकानों  के  माध्यम  सेਂ  केवलਂ  भ्रायातित  tg  बिक्री
 की  य्रनमत्ति भक  दे  ;  शौर

 यदि  तो  इस  मामलें  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  tree  मंत्री  अन्ना साहिब

 और  मुख्य  कार्यकारी  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  राशन  की  दुकानों  से

 रामलोट  किए  जाने  वाले  गेहूं  के  निर्गम  मूल्यों  में  कमी  करने  सम्बन्धी  wea  को  श्रनौपचा  रिक  रूप

 से  उठाया  था  ।  दिल्ल  प्रशासन  ने  21  1968  से  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  के  geez

 te  श्र  चावल  की  खुले  बाजार  में  निर्वाधबिक्री  के  लिए  अ्रनूमति  देने  का  निर्णय  किया

 सरकारी  खाद्यान्नों  का  वितरण  अनौपचारिक  राशन-व्यवस्था  के  आ्राधार  पर  जारीਂ  रहेंगा  |

 wae  रुई  मिलों  में  न्यूनतम  मरीजों  का  निर्घारण

 1604.  eft  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रुई  कताई  मिलों  तथा  सीमेंट  निर्माण  मिलों  के  विभिन्न  श्रेणियों  के  मचा  रियों

 के  लिए  कोई  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  कार्य भारित  तमंचा  रियों
 की  दैनिक  मजूरी  क्या  है  झर  इन  संस्थानों

 के  अन्य  कर्मचारियों  के  मासिक  वेतन  क्या  हैं  ;  कौर

 यदि  उपर्युक्त  भाग  काਂ  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  उसके  कया  कारण  है  !

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  हाथी  )  :

 से  इन  दो  उद्योगों  ।  रोजगारों  ने  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  करने  का  ama

 राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  भाता  है  ।
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 सामुदायिक  विकास  खण्ड

 1605.  श्री  गाडलिंगन  गौड  :  क्या  छाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 वह  1964-65  से  1966-67  तक  की  अवधि  में  विभिन्न  शीशों  के  श्रन्तंगंत  देश

 में  सामुदायिक  विकास  खण्डों  के  लिये  कितनी  राशिਂ  नियत  की  गई  है  ;  तर

 इस  राशि  में  से
 कितने  प्रतिशत  शरन  रियों  ग्राही  पर  खर्च  कियां  गया  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम ०  एस०

 गय
 :

 केन्द्र  द्वारा  व्यय  के  पलंग-ग्रहण  दोषों  के  अनुसार  निधि  का  आवंटन  नहीं  किया

 जाता  खंड  स्कीमेटिक  बजट  में  से  विभिन्न  शीर्षों  के  ग्रन्तगँत  किया  गया  वास्तविक  जैसा

 कि  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  निम्न  प्रकार  था

 पए  में
 )

 वीज  1964-65
 1965-66  1966-67*

 1738  17.95 ats  मुख्यालय  ate  :  17.29

 भण्डार  सूचना  कायशिय

 उपकरण  भारी

 कृषि  बिकास

 कृषि  तथा  पशुपालन  685  7.93  3-83
 19.2
 14'0  11-25  3-96 सिचाई  तथा  भूमि सूधार

 ग्रामोद्योग  2:66  2:52  243

 सुख-साधन
 4-03  4-43  243 स्वास्थ्य तथा  प्राम  सफाई

 3:66 दिक्षा  2:92  1.21

 समाज-शिक्षा  2:78  2:49  1:57

 (7  संचार  3:26  3:37  2:75

 195 ग्रा वास  1-85
 ८८  ह

 1-00

 झसगीकुति  0-31  Ue  1-89

 किया  गया

 उचंत  प्रभार  सहित

 योग  54:58  54:97  36-12

 स्क्रीमेटिक  बजट में  से  किए  गएं  कुल  व्यय  के  मुकाबले  में  खण्ड  मुख्यालयों

 बीज  सुचना  कार्यालय  उपकरण  शादी  पर  किए  गए  खर्चे  का  प्रतिशत

 ag  1964-65  ,  1965-66  तथा  1966-67  में  31-7,  31-6  अर  47-1

 दूसरों  का  आयात

 1606,
 श्री  गाडिलिंगन  गौड  :  कया  खद्य  | चु  कृषि  मंत्री  भट्ट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *स्थायी
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 at  1964-65  से  1966-67  तक  की  safe  में  विदेशों  से  कितने  ट्रैक्टरों  का

 grata  किया  गया  ae  विभिन्न  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  के  बिक्री  मूल्य  क्या-क्या  निर्धारित  किये  गए  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  झा या तकों  तथा  व्यापारियों  को  काफी  sf  प्रतिश्त  कमीन

 दिये  जाने  के  कारण  ट्रैक्टरों  के  मूल्य  किसानों  के  लिए  अधिक  हैं  ;

 क्या  सरकार ने  कोई  एसी  योजना  बनाई  है  जिसके  न अग्तगतਂ  बिचौलिये  की  कमीशन

 समाप्त  करके  किसानों  द्वारा  अपने  उपयोग  के  लिए  सीधे  ट्रैक्टरों  का  आयात  कियां  जा  सके

 ग्रोवर

 क्या  सरकार ने  गैर-सरकारी  ्य बकंशाप  मालिकों  द्वारा  किसानों  के  भीषण  को  रोकने

 के  लिए  वर्कशॉप  खोल  कर  किसानों  के  ट्रैक्टरों  की  मरम्मत के  लिए  सुविधा  wera  करेने  की  कोई

 योजना  बनाई  है  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्नसाहिव

 घ्िन्ब  )
 :  1964-65  से  1966-67  तक  की  अवधि में  निम्नलिखित  कृषि-ट्रक्टर  त्रायंती

 किये  गये  थे  i+

 1964-65  2323

 1965-66  1989

 1906-67  oWII1 ORO

 इस  अवधि  में  हुए  निम्नलिखित  किस्म
 के  ट्रैक्टरों  के  मूल्य  के  पुर्व  के

 मूल्य  )  उनके  सम्मुख  प्रदर्शित  किये  गये  हैं

 जेवर  3011  9326.00  रुपए

 संघ )
 7500.00  रुपए

 बी  संघ  4200.00  रुपए

 बाईपास  संघ )  10300.00  रुपए

 ये  मूल्य  बन्दरगाह  तथा  अन्य  फूटकर  खर्चों  के  भ्र ति रिक्त  हैं  ।

 इन  मूल्यों में  पैकिंग व  परिवहन  के  खर्चे  भी  शामिल  नहीं  ये  खर्चे  विभिन्न  प्रेषण

 ate  विभिन्न  स्थानों  के  लिए  भिन्न  भिन्न  उपरोक्त  cana  मूल्यों  में  शामिल  कर  दिये  गये

 थे  |

 अवमूल्यन  के  पहचान  उपरोक्त  wale  में  व्यापारिक  रायात  के  लिए  केवल

 f
 तथा  बाईपास  ट्रैवल

 रो  के  आयात  की  अ्रनूमति  दी  गई  इन  दो  areal  के  एक्स-गोदाम
 2

 बन्दरगाह  मूल्य  निम्न  प्रकार
 हैं

 रुपए  6931  उतारने  की  बन्दरगाह  पर  संभालने  व  क्लियरिंग

 के  व्यय  शामिल

 बाई तरस
 1  en  PL,

 रुपए  15045:00

 suited  बाईपास  ट्रैक्टरों  के  मूल्य  बन्दरगाह  व  अन्य  फूटकर
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 के  वास्तविक ates  ब् (बदात  कि  वे  सी  श्राई एफ  मूल्य  पर  3  प्रतिशत  की  सीमा  के

 त  मृत्य  में  जोड़  दिये  जाते  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  डीठी  14  बी  तथा  बाईलरस  दोनों  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  के  वास्तविक  सीमा

 कर  कोई हो  परिवहन  तथा  बीमे  के  खर्चे  भी  मलय  में  जोड  दिये

 जाते  ये  खर्चें  विभिन्न  vent  कौर  विभिन्न  स्थानों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  कछ  जेवर  3011

 जिनके  आयात  हेतु  झ्रवमूल्यन  से  ge  mate  दी  गई  भ्रवमल्यन से  प्राप्त

 हुए  थे  ale  उपरोक्त खर्चों  के  अ्रतिरिक्तਂ  उनका  मूल्य  14,68800  रुपये  था

 जी  नहीं  ।  एजेन्ट  को  बी  सेक्टरों  के  5513.00  रुपए  के  सी  झाई  एफ

 मूल्य  पर  20  प्रतिशत  कमीशन  कौर  बाईलरस  सेक्टरों  के  12785.00  रुपये  के  सी  झाई  एफ

 मूल्य  पर  163  प्रतिशत  कमीशन  लेने  की  अनुमति  है  ।  इन  कमीशनों  में  सर्विस  चार्जेज  के  लिए

 राज्य  व्यापार  निगम  को  मिलने  वाला  12  प्रतिशत  कमीशन  भी  शामिल  है  ।  इन  ट्रैक्टरों  के

 मूल्य  उचित  हैं  ।

 कछ  उपायों  पर  विचार  किया जा  रहा  फिर  भी  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि

 भविष्य  में  ट्रैक्टरों  का  वितरण  यथा-सम्भव  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  कार्पोरेशन  को  सौंप  दिया  जाये  आर

 यतीत  जैटर  2011  ट्रैक्टरों  के  एजेन्ठीं  के  तौर  पर  काम  करने  के  लिए  उत्तर

 ear  तथा  बिहार  में  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  कार्पोरेशनों  की  स्थापना  के  लिए  शुभ्रा  कर  दी  गई  है  ।

 जी  इसਂ  सम्बन्ध  में  एक  योजना  Tare  की  जा  रही  है  ।

 पुर्जों  पाकिस्तान  से  आने  बाले  शरण  क्यों
 का  gaia

 +  1607.  श्री  गाडिलिंगन  गोड  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  कराने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  पर  सरकार  ने  कितना  धन

 व्यय  किया  है  ate  कितने  व्यक्तियों को  wa  तक  बसाया  गया  है  ;

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  गई  है
 ;

 कौर

 वित्तीय  सहायता  azar  ग्न्य  प्रकार  की  कोई  सहायता  किस  झ्राघार  पर  निश्चित

 की  गई थी  ?

 qa  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  वा०  रा०
 )

 जिन्हें  शिविरों  में  भ्राता  दिया  गया  था  उनमें  से  लगभग  29-53  लाख  व्यक्तियों

 को  तर्क  बसाया  जा  चुका  है  ।

 '51-5-1967  तक  प्रजनकों  के  सहायता  तथा  पुनर्वास  पर  258-43  करोड़  रुपये  की

 धन  राशि  खर्च  की  गयी  थी  ।  1967-68  के  बजट  अनुमानों  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  22-44

 यतीम  झ्राँ कड़े  ज्ञ
 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  इस  वर्ष के  ख़र्च  के  अ  NUTT  तत  1968  के  a

 होंगे  ।
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 (a)  एक  जिसमें  विस्थापित  व्यक्तियों को  दी  ज्ञ  रद्दी  मुख्य  सहायता  प्रतिरूप

 दिया  गया  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  196/68]

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  न्यूनतम  उनकी  सामान्य  आधिक

 प्रचलित  मूल्य  तथा  अन्य  सम्बन्धित  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सहायता  का  प्रकार

 निश्चित  किया  जाता  है  |

 Package  Programme

 1608.  shri  Deorao  Patil:  Will  the  Minister of  Food  and  Agriculture be  pleased  to
 state  १

 (a)  whether  it  s  a  fact  that  the  package  programme,  which  Government  have  been  carrying
 on  since  1963  is  likely  to  be  discontinued  from  1969;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  ‘therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Minstry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 rates Supply  of  Foodgrains  at  Subsidised  rates

 160  9.  Shri  Deorao  Patil:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  he  pleased
 to  state

 (a)  the  names  ‘of  States  in  which  the  persons  drawing’  pay  yond
 a  certain  limit  are  not

 suplied  foodgrains  at  subsidised  rates

 (b)  the  names  of  States  which  have  decided  not  to  supply  foodgrains  at  controlled  prices
 to  the  persons  drawing  salaries  beyond  a  certain  prescribed  limit  and  also  the  amount.  of  the.

 limit  prescribed  for  the  purpose  ;  and

 (c)  the  percentage  of  cut  imposed  onthe  monthly  ration  supplied  by  the  Centre
 as  a  result  thereof  ?

 Community  Develop- The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food;  Agricaltuce,
 ment  and  co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  and  (b)  According  to  the  information  available  with  the  Central  Government  income
 limits  for  supply  of  goodgrains  through'fair  price  shops  have  been  fixed  in  Gujarat  and  Madhya
 Pradesh.  The  income  limit  prescribed  in  Gujarat  is  Rs.  6,000  per  family  per  year  excluding
 agricultural  income.  In  Madhya  Pradesh  persons  having  an  income  of  more  than

 Rs.300permonth  arenot  issued  foodgrains  through  fair  price  shops.

 (c)  No  cut  has  bee  imposed  on  this  account.  Suplies  of  foodgrains  to  the  States  from  the  Gen-
 tral  pool  are  made  on  the  basis  of  overall  availability  with  the  Centre  and  the  distribution  require
 ments  of  various  deficit  States.

 agit  क्षेत्रों  में  नय  डाकघर

 हे  a  ary 1610.  श्री  मणि भाई  ज०  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  | क  Sl  त  कां  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देहाती  क्षेत्रों  में  नये  डाकघर  खोलने  से  सरकार  कों  नुकसान x
 होत  @
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 at
 1967-68 में  इस  प्रकार  कल  कितना  नुकसान  हुमा  है  ;

 उपर्युक्त  अवधि में  भारत में  तथा  मध्य  प्रदेश  में  कितने-कितने  डाकघर  खोले  गये

 कौर

 उपयुक्त  waft  में  वहाँ  पर  देहाती  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने-कितने  डाकघर

 खोले  गए

 सतलज-कवाय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  कठ

 जी  I

 प्रभी  पता  नहीं  चूंकि  वित्तीय  ag  समाप्त  नहीं  हम्ना

 भारत  506  }
 1-1  -19006  wt  | 1062

 मध्यप्रदेश  46

 (7)  बाहरी  ग्रामीण

 भारत  77  4  (9  )  -1-1968  को  |
 मध्यप्रदेश  7

 on
 7

 Co-operative  Farming  in  Israel

 1612  shri  O.  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculure
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  thatco-operative  farming  has  a  great  success  in
 Tsrae]

 b)  if  so,  whether  Government  propose  to  make  a  study  of  their  system  and  utilise  it
 in  India  ?

 The  Ministry  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (ShriM.  S.  Gurup  adaswamy)  (a)  Yes  Sir.  Co-operative  farming
 is  generally  considered  to  have  been  successfully  organised  in  Israil

 (b)  The  working  of  the  co-operative  movement  including  cooperative  farming,  in  Israel  was

 studied  by  a  team  constituted  by  theGovernmentof  India  in!959.  The  features  of  co-operative
 farming in  Isreal  as  revealed  by  thisstudy,  were  taken  into  consideration  by  the  Government  of

 India  while  formulating  the  programme  for  co-operative  farming  in  the  Third  Plan.

 Trade  Unions

 1613.  ShriO.P.  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state

 trade (a)  whether  Government  have  any  proposal  under  consideration  to  safeguard  the
 unions  from  exploitation  by  outside  elements  and  vested  interests  keeping  in  view  the  interests

 of  labourers  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)

 (a)  and  (b)  Several  suggestions  have  been  made  to  Government  for  an  amendment
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 MULES outsiders of  the  Trade  Unions  Act,  1926,  80  as  to  reduce  the  number of  among  office  bearers  of

 unions.  The  National  Commission  on  Labour  is  also  seized  of  the  problem.  The  matter  will  be

 examined  further  on  receipt  of  the  Commission’s  report.

 कोयला  मज रो  बो

 1614.  को  देवन  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  य  सच  है  कि  सरकार  ने  अभी  तक  कोयला  मजूरी  बोड़  की  मजदूरों  को
 = उपदान  देने  सम्बन्धी  सिफारिश  स्वीकार  की  ,

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोयला  खान  मालिक  छंटनी  का  मुआवजा  दिये  बिना

 डाक्टरी  सम्बन्धी  अयोग्यता  के  पर  बड़ी  संख्या  में  खनिकों  तथा  मजदूरों  को  '  काम  पर  से

 1  कौर निकाल  रहे  हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उपदान  सम्बन्धी  सिफारिश  को  मानकर

 खनिकों  तथा  मजदूरों  के  भ्र धि कारों  की  रक्षा  का  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 जी  et

 इस  प्रकार  की  कुछ  शिकायतों  की  सुचना  मिली  थी  ।  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  संबंध

 मशीनरी  के  हस्तक्षेप  पर  प्रबन्धकों  से  छंटनी  न  का  आग्रह  किया

 मजूरी  as  ने  सिफारि दा  की  कि  सरकार  को  कोयले  पर
 उपकर  लगाना  चाहिए

 at  इस  प्रकार  निमित  निधि  से  श्रमिकों  को  उपदान  देना  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 शीशों  की  क्रियान्विति  के  बाद  इस  सुझाव  पर  गौर  करने  का  है  ।

 Food  Policy

 1615.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Enquiry  Commission  appointed  by  the  Government  of
 Madhya  Pradesh  to  investigate  into  the  police  firing  in  Jabalpur  on  the  question  (of  food  policy
 on  the  26th  May  last  year  has  sought  clarification  from  the  State  Government  as  well  as  from  the
 Central  Government  in  regard  to  the  charges  made  before  it  about  Government’s  food  policy  3
 and

 (b)  ifso,  thedetails  of  the  clarifiction  furished  by  the  Central  Government  inthisregard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  It  has  been  reported  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  that  the
 Secretary  to

 the  Jabalpur  Commission  of  Inquiry  had  forwarded  copies  of  statements  filed  before  the  Commis-
 sion  regarding  general  policies  of  the  State  and  Central  Goverments  relating  to  food,  edcuation
 and  taxation  for  comments  of  the  State  Government  and  the  Government  of  India  if  they  from
 deemed  it  necessary  to  make  any.  No  clarification  has  been  sought  by  the  Commission  either
 the  State or  the  Central  Government.

 (b)  Does  not  arise.
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 Damage  to  P  and  T.  Offices  due  to  Anti-Hindi  Agitation

 1616.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  be

 pleased  to  state  $

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Posts  and  Telegraphs  Offices  have  been  extensively  damaged
 by  Anti-Hindi  agitators  in  Madras,  Kerala  and  Andhra  Pradesh  ;

 to (b)  if  so,  the  extent  of  loss  the  Post  and  ‘Telegraphs  Department  as  a  result  of  the

 agitation,  and  the  number  of  post  offices  and  sub-post  offices  demaged  in  various  States.

 separately  ;  and

 (c)  the  number  of  persons  arrested  in  this  conection  and  the  action  taken  against  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  Communi-

 cations  (Shri  I.K.Gujral  )  :  (a)  There  was  no  damage  toP  &  offices  in  Kerala  and

 Andhra  Pradesh,  In  Madras,  however,  some  offices  were  slightly  damaged.

 (b)  The  agitators  mainly  resorted  to  demonstrations  outside  P&  T  Offices  and  indulged  in

 erasing  the  In  some  cases  they  took Hindi  characters  of  the  nameboards  and  sign-boards.
 away  the  Hindi  sign  boards  or  broke  them.  The  number  of  affected  Postoffices  in  Madras  Circle
 is  eight.  Some  departmetal  motor  vehicles  were  also  subject  to  minor  damage.  The  cost  of
 the  the  vehicles  is  estimated  to damage  to  bea  littleover  Rs.1,200.

 arrested  in  this (c)  This  Department  has  no  information  whether  any  person  was

 connection.

 तथा  समाज-कल्याण  में  डिग्री

 1617.  श्री  देवराज  पाटिल  :  क्या  श्रम  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  उनको  cat  है  कि  उनके  मंत्रालय  द्वारा  राँची  विश्वविद्यालय  की  श्रम  तथा

 समाज  की  एम०  To  की  डिग्री  को  मान्यता न  दिये  जाने  के  कारण  उस  विश्वविद्यालय

 के  विद्याथियों  को  विशेष  कर  संघ  नोक  सेवा  atte  द्वारा  केन्द्रीय  पूल  a  श्रम
 अधिकारियों

 जेसी

 सेवायें  प्राप्त  करने  में  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ;

 क्या  बिहार  समय  मुजफ्फरपुर  में  )
 कौर  भागलपुर  विश्वविद्यालयों  की

 वैसी  ही  डिग्री  को  श्रम  अधिकारी  भर्ती  तथा  सेवा  की  शर्तें  1951  के

 अन्तरगत  मान्यता  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  भ्र ौर
 न्र

 इस  विश्वविद्यालय  के  विद्यार्थियों  की  कठिनाइयों  को  ट  ७  करने  के  लिये  उक्त  भर्ती

 नियमों  के  श्रन्तंगंतਂ  राँची  विश्वविद्यालय  की  एम०  ए०  तथा  की  डिग्री

 उनके  कना को  मान्यता  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  क  |  नगा  बिचार  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 :

 जी  नहीं  ।

 जा  ai

 कौर  इसप्रकार की  कोई
 शिकायत  प्राप्त  नहीं हुई  इस  सम्बन्ध  में  जब

 कोई  बात  सरकार  के  सामने  लाई  जायेगी  तब  इस  मामले  पर  विचार  किया
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 ee

 उ  Su बल्ब Co-operatiy  gar  Mill  in  Madhya  Pradesh

 1618.  Shri  Y.  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  to  set  up  a  Co-operative
 Sugar  factoryin  the  Chambal  irrigated  area  of  District  Bhind  in  Madhya  Pradesh  in  collabora
 tion  with  the  Madhya  Pradesh  Government  ;  and

 (b)  ifso,  the  details  thereof and  the  likely  benefits  therefrom  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ;

 (a)  No,  Sir.

 (9)  Question  does  not  arise.

 प्रयोगात्मक  नलकूप  संगठन

 1619.  थी
 लक्षण  लाल  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  को  अनौपचारिक  सलाहकार  समिति  की  कुछ

 समय  पहले  हुई  बैठ  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  विभिन्न  राज्यों  में  नलकूपों  के  वास्तविक

 खिद्मत  का  काम  भो  भारत  सरकार  का  प्रयोगात्मक  नलकप  संगठन  ही  कर  ;  अर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय में
 राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्ना साहिब

 :  कौर  मौजूदा  लोक-सभा  की  इस  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनौपचारिक

 सलाहकार  समिति  ने  wal  बैठकों में  इत  विषय  में  कोई  विशेष  सुझाव  नहीं  दिये  हालाँकि

 भूमिगत  विकास  की थे क्रम  को  गतिमान  करने  के  बारे  में  सुझाव  अवश्य  दिये  गये  थे  ।  समावेशी

 नलकूप  संस्था  का  साल  निर्दय  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भूमिगत  जल  के  बारे  में  समन् वेषण

 करना  हैं  ताकि  ऐसे  क्षेत्रों  को  रेखांकित  किया  जा  सके  जहाँ  नलकूपों  द्वारा  सिचाई  करने  के  लिए

 भूमिगत  जल  संसाधन  मौजूद  फिर
 यह  संस्था  उत्पादन  विषयक  नलों  के  निर्णय  में

 समय  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  सहायता  करती  रही  है  ।  ara  है  कि  राज्य  सरकारों

 के  ड्रिलिंग  संगठनों  के  सुदृढ़  हो
 जाने

 ने
 से  समावेशी  गल कप  संस्था  अपने मूल मूल  उद्देशय  पर  प्रिया  ध्यान

 केन्द्रित  कर  सकेगी  ।

 प्रयोगात्मक  AGHA  संगठन

 1620. थ  लख  लाल  कपूर क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच
 है

 कि  भारत  सरकार
 के

 प्रयोगात्मक  नलकूप  संगठन  के  चीफ  इंजीनियर

 का  बिचार  aoa  एक  डिवीजन  वाराणसी  को  दक्षिण  भारत  लै  जाने  का  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  ale  इंजीनियर  इस  कार्य  के  लिए  कई  बार  दक्षिणी

 ऋ भारत  गये  ए  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  (  श्री  अन्ना साहिब

 शिन्दे )  यह  सच  नहीं  है  कि  समावेशी  नल  संस्था  का  वाराणसी  प्रभाग  दक्षिण  भारत

 में  ले  जाया  जाने  वाला  फिर भी  रुड़की  में  स्थित  प्रभाग  को  भू-जल  समन् वेषण  के  लिए  मद्रास

 में  1968-69  के  दौरान  ले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जी  नहीं  ।

 मद्रास में  भू-जल  समन्वेबण  कार्य  सन्‌  1964  के  आरम्भ  में  ही  बन्द  कर  देना  पड़ा

 था  कौर  राज्य  सरकार  की  जोरसे  प्रभाव  क्षेत्रों  में  उत्पादन  नलकपों  के  निर्माण  के  लिए  रगों

 को  राजस्थान  को  परिवर्तित  करना  पड़ा  था  ।  इसी  प्रकार  राजस्थान उत्तर  प्रदेश  श्र  बिहार

 के  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  कीਂ  अति  झावश्यकताओओं  के  कारण  तीसरा  योजना वधि  के  waist  प्रदेश

 में  समन्बेषी  काय  नहीं  किया  जा  सका  ।  सन्‌  1968-69  के  दौरान  इन  दोनों  राज्यों  में

 समावेशी  काय  शुरू  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रयोगात्मक  नलकूप  संगठन

 1621.  को  लक्षण  लाल  कपूर  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 af  1954-55  से  लेकर  1966-67  तक  की  अवधि  में  केन्द्र ने  प्रयोगात्मक

 नलकूप
 संगठन  पर  सहायता  कल  कितना  धन  व्यय  किया  कौर  उसके  ates  क्या

 1

 ay  1967-68  में  उस  पर  कलਂ  कितना  ae  ५  की  सम्भावना  है  झर  ae

 के  ates क्या  हैं  ;
 वर्ष  1954-55  से  लेकर  1966-67  तक  की  अवधि  में  विभिन्न  अन्तर्र्ट्र य

 संगठनों  से  उपकरणों  इरादी  के  रूप  में  कूल  कितनी  विदेशी  सहायता  मिली  है  ;  शौर

 उक्त  अवधि  में  विभिन्न  राज्यों  में  छिद्र  कार्य  के  लिये  feat  स्थानों  का  परीक्षण

 किया  गया  गौर  कितने  स्थानों  पर  वस्तुतः  छिद्र  art
 )

 किया
 ?

 कृष  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  tt  अन्ना साहिब
 :  अर  अपेक्षित  जानकारी  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  i)

 संलग्न  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  nar  देखिये  संख्या  एल०  टो०  197/68]

 (7)  (1)  उपकरण  139.99  लाख  रुपए  )

 (7)  तकनीकी सलाह  देने

 बाली  एक  अमरीक की

 संस्था  की  सेवायें  51.83  लाख  रुपए

 अ्रवेक्षित  जानकारी  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  अनुबंध  li)  संलग्न

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल ठी  197/68

 Shifting  of  Office  of  Food  Corporation  of  India  From:  Delhi

 1622.  Shri  Ram  Charan  Will
 the

 Minister  of  Food  and  Agriculture  be pleased  to
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 बणा  -  -

 refer  the  to  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  113  )  21st  November,  1967  and  state

 (a)  whether  Government  propose  to  shift  the  Offic  १  the  Food  Corporation  of  India

 from  New  Delhi  with  a  view  to  save  the  high  monthly  rental  of  the  office  building  and  also  in

 view  of  the  fact  that  the  working  field  of  this  Corporation  is  outside  Delhi.

 (b)  if  not,  whether  Government  have  made  any  arrangements  for  housing  the  Corpora-
 tioh  in  a  Government  building  ;  and

 (c)  the  expenditure  incurred  so  far  by  Government  on  the  rent  for  housing  the  Corpora-
 tion  in  Delhi  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commuc  tity  Develpp-
 ment  and*Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  There  is  no  such  proposal.

 (b)  No  Government  building  is  available.

 Tren ee  t  for  housing  the  Corpora- _(c)  No  expenditure  has  been  incurred  by  Government  on  the
 tion  in  Delhi. The  Food  Corporation  of India  has  incurred  an  expenditure  of  about  Rs.5.35  lakhs
 so  for  by  way  of  rent  for  its  head  office  in  Delhi.

 Agricultural  Production  in  U..  P.

 1623.  shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 . state  [|

 (a)  the  amount  of  grants  and  loans  to  be  given  by  the  Central  Government  for  the  various
 schemes  to  increase  agricultural  production  in  Uttar  Pradesh  during  1968-69  ;  and

 (b)  thé  amount  sought  to  be  allocated  by  the  Goverment  of  Uttar  Pradesh  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De  velop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ;

 (a)  Central  Assistance  in  the  form  of  loans  and  grants  is  indicated  under  broad  heads  of

 Development  and  not  for  individual  schemes,  The  headwise  Central  Assistance  by  way  of  loans

 and  grants  under  the  agricultural  sector  for  1968-69  has  not  yet  oe
 finalised,

 (b)  In  their  Annual  Plan  proposals  for  1968-69,  Government  of  Uttar  Pradesh  had  proposed
 an  outlay  of  Rs.47.03  crores  under-the  Agricultural  Programme.

 aval  का  आयात

 1624.  श्री ढो  ०  पी०  बाहू  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 कया  वर्ष  1968-69  में  बरसों  के  अरयात  के  हेतु  राज्यों  के  लिए  विदेशी  मुद्दा

 की  कोई  राशि  नियत की  गई  है  ;
 और

 यदि  तो  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 अन्ना साहिब

 :  जी  नहीं  ।
 फिर

 भी
 1966-67  aat  196  7-68  की  safe में  जारी  की  गई

 विदेशी  मुद्रा
 से  आयात  होने  वाली  ag  fet  देश में  1968-69  में  पहुंच  जाने की  सम्भावना

 है  ।

 (a)  प्रशन
 ही  नहीं  होता

 ।
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 मध्य  कि प्रवदा  टेलीफोन

 1625.  श्री  गे  wo  नया  संचार  मंत्री  यह  sat  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्यप्रदेश  में  टेलीफोन  लगवाने  के  feat  श्रावेदन-पत्र  इस  समय  अनिर्णीत  पढ़े

 हैं  ;

 गत  वर्ष  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत  थे  तथा  उस  अवधि  में  कितने  टेलीफोन

 इन  आँकड़ों  के  पर  किसी  व्यक्ति
 को

 टेलीफोन  लगवाने  के  लिए  कितना

 समय  लगता  है  ;  प्रौढ़

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना-झ्रवधि  के  पूरा  होने  पर  टेलीफोन  लगवाने  की  uta

 को  पू  करना  सम्भव  होगा  ?

 संसद्-काले  तथा  संचार  विभाग  मं  राज्य  मंत्री  ई०  Ho  :  31-12-67

 को  मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  करने  के  लिए  अनिर्णीत  पड़े  श्रीचंदन-पत्रों  की

 संख्या  10,617  थी  ।

 31-12-1966  को  अनिर्णीत पड़े  झावेदन-पत्रों  की  संख्या  9406  थी  और  1967

 में  दिये  गये  कनेक्शनों  की  संख्या  2900  थी  ।

 अलग-अलग  एक्सचेंज  की  स्थिति  अलग-प्रसंग  50  लाइन  या  इससे  कम  के

 एक्सचेंजों  में  देरी  मामूली  है  ।  रायपुर-जबल'पुर  तथा  इंदौर  को  छोड़कर  जहाँ  कनेक्शन  मिलने

 में  तीन  से  ars  ay  लग  जाते  अन्य  स्थानों  पर  श्री से तन  दो  से  दस  भह्दीने  की  देरी  होती

 है  ।

 नपे  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  माँग  हमेशा  बढ़ती  रही  है  भर  हालाँकि  उपलब्ध  साधनों

 के  भीतर  एक्सचेंज  उपस्कर  तथा  अन्य  आवश्यक  सामान  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रयत्न  किये  जड

 रहे  हैं  फिर  भी  1970-71  के  पहले  टेलीफोन  कनेक् दानों  की  सभी  माँगों  की  पुत  हो  जाने

 की  ara  नहीं  यदि  मौजूदा  के  सभी  कनेक्शन  दे  भी  दिये  तो  भी  तब

 तक  ate  प्रतीक्षा-सुचियाँ  तैयार  हो  जायेंगी  ।

 मध्य  wast  में  शिक्षित  लोगों  में  बेरोजगारी

 1626.  oft  ग  ०  ao  दीक्षित  :
 कया  श्रम  तथा  पुनवासी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 1965  से  1967
 तक

 की  अवधि  में  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्न

 रोजगार-दिलाई  कार्यालयों  में  कितने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  और

 उपयुक्त  अवधि  में  किने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  इन

 कार्यालयों  दारा  रोजगार  दिलाया  गया ?
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 जन्म  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 mit  जानकारी  नीचे  लिखी  सारणी  में  दी  गई

 ag  के  अन्त  में  नियोजन  कार्यालयों  वर्षा  के  दौरान  नियुक्ति  सहायता

 कार्यकाल  के  चालू  रजिस्टरों  में  दर्ज  शिक्षित  पाने  वाले  शिक्षित  a

 ate  इससे  प्राणियों  इससे  प्रार्थियों  की

 के  नाम
 ———  संख्या

 1  2

 1964  44  006  17,4  62 Wu

 1965  98,920  6.6  Of

 1966  66,942  15,050

 83,077  14,714
 1967

 समय  प्रदेश  में  नलकूपों  के  लिये  ऋण

 1627.  sit  गे  च०  दीक्षित  :  att  राम  fag  अग्रवाल

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार  से  पर्याप्त ऋण
 न  मिलने  के  कारण  मध्य  प्रदेश

 सरकार  के  पास  नलकूपों  के  लिये  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  श्रीचंदन-पत्र  लम्बे  समय  से

 अनिर्णीत  पड़े

 यदि  तो  एसे  कितने  झ्रावेदन-पत्र  हैं प्र ौर  इन  ऋणों  के  कब  तक  दिए  जाने की

 सम्भावना  है  ;  कौर

 यदि  तो  सहायता-रूप  में  कितनी  राशि  दी  जायेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 दिवेश  से  जानकारी  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  इकट्ठी  की  जा  रही  हूँ  और  मिलते

 ही  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 जम्मू  तथा  काइमीर  में  बीज  में  आत्मनिभेरता

 1628.  थी  स०  चे  सामन्त  कया  खाद्य  तथा  क्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जम्मू  तथा  काइमीर  को  विभिन्न  बीजों  में  आत्म-निर्भर  बनाने  तथा  हर  तीन

 ade  पुराने  बीजों  के  स्थान  पर  नए  बी  ज  देने  के  सम्बन्ध में  कोई  बड़ा  अभियान  we  रहा

 (@)  यदि  तो  बया  इस  काम  में  शीघ्रता  लाने  के  लिये  कोई  fete  एकक  खोला  गया
 a

 क्यायहू सच  हूँ  काबिज  फार्मों
 के  लिये  चुने  गए  प्रतिकार  क्षेत्र  जम्मू-पाकिस्तान  सीमा

 पर  feta  और

 किया  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  इन  योजनाओं  में  मदद  कर  रहा

 इनमें  वे
 लोग  Wi  शामिल  हैं  जो  कहीं  नियुक्त  थे  परन्तु  अच्छी  नौकरी की  तलाश  में  थे  ।
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 Written  Answérs  29  February,  1968

 ale  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्री
 अग्नासाहिब

 शिन्दे  )  :  जी  जम्मू  तथा  कार्यक्र  सरकार  तीज  उत्पादन  के  लिये  2  बड़े  आकार  के

 फार्मों  काश्मीर  सुत्र  के  सोनवानी  नामक  स्थान  पर  तथा  दुसरा  जम्मू  सुबे  के  परगवाल

 नामक  स्थान  पर  को  स्थापना  करन  कौर  नागपुर  के  मौजूदा  बाप  को  काम  में  लाने  का  प्रस्ताव

 1968-69  में  राज्य  के  बजट  में  धन  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  हूँ  मौर  अकादमी

 है  कि  कार्य  1968  में  दुरू  हो

 wage  तथा  पुगंवालਂ  फार्म  जम्मू सूबे  में  भ।रत-पाक समा  पर  स्थित  सोनवारी

 wr  सीमा  से  दूर

 इस  समय  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  मौजूद  नहीं  फिर  भी  पुनर्वास  मंत्रालय ने

 कब व  जोड़ियाँ  क्षेत्र में  जीपों  के  पुनर्वास  कार्यों
 के  लिए  हरनेक  ट्रेक्टर  दिए  इन  ट्रैक्टरों

 को  जाज  फार्मों  के  लिए  प्रयोग  में  लाने  का  प्रस्ताव

 मनी पर  के  सहकारी  विभाग  के  निरीक्षक

 1629.  श्री  मेघ चन्द्र  :  क्या  खाद्य  तथा  aly  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संच  ह  कि  मानपुर  के  सहकारी  विभाग  के  निरीक्षकों  ने  गत  तीन

 महीनों  से  वेतन  हड़ताल  कर  रखी  है

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  कया  अर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सामदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  एस ०

 गर पद स्वामी )
 जी

 अर  प्रदान  नहीं  उठते
 ।

 पदा  चिनत्ती  तथा  पदा पालन  मनोहर

 1630.  श्री  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया
 मनी  पुर

 के  चिकित्सा  तथा  पशुपालन  विभाग  के  1965  को  समाप्त  होने

 वाले  लेखों  की  हाल  ही  में  जाँच  ar  गई

 यदि  तो  लेखा-परीक्षकों  ने  क्या  निष्कर्ष  कौर

 लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (sf  अन्ना साहिब

 :  चिकित्सा
 तथा  पशुपालन  विभाग  के  लेखों  की  विशेष  जाँच  भ्रप्रैल  1962  से

 1965  की  अवधि  के-लिए  सन्  1965-66
 में

 की  गई  a1

 लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  में  कई  झनियमिततायें  बताई  गई

 इस  समय  एक  समिति  द्वारा  इन  पर  विचार  किया  जा  रहा
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 लिखित  उत्तर 3  1889  (aa)

 Block  Development  Officials  and  Village-
 Level  Workers  in  Uttar  Pradesh

 1631.  shri  Yashpal  Singh  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  ‘state

 (a)  whether,  Government  have  issued  instructions  to  entrust  the  work  of  propagating
 family  planning  programmes  to  the  ‘Block  Development  Officials  and  Village-level  Workers
 in  Uttar  Pradesh  ;  and

 (9)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-cperatin  (Shri  M,  S.  Gurupadeswzmy):  (a)  and  (b)  While,  as  far
 as  the  village  level  worker  is  concerned,he  has  been  assigned  duties  exclusively  for  agricultural
 production,  the  Central  Governmnt’s  stand  has  been  that  the  Block  Development  Officer  and
 the  Block  staffshould  give  maximum  support  ad  active  assistance  to  the  motivational  aspect  of
 the  family  planning  programme,  as  distinct  from  its  clinical  aspects  which  would  remain
 on  the  medical  and  para-medical  staff  under  the  supervision  of  the  State  Health  Departments.
 All  State  Governments  have  been  addressed  in  this  behalf.

 देतें  फायरत्टोन  टायर  एण्ड  रबर  कम्पनी  में  तोल

 के  कारण  श्रम-घंटों  की  हानि

 1632.  शनी  वीर  कुमार  दाह  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 ag  1967  में  मैस  फायर स्टोन  टायर  एण्ड  रबर  कम्पनी  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड

 में
 हड़ताल

 के  कारण  कितने  श्रम  घंटों  की  हानि  हुई  थी

 हडताल  के  कारण  उत्पादन  में  कितनी  हानि  होने  का  अनुमान

 हड़ताल  के  क।'रण  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  हड़ताल  को  समाप्त  करने  के  लिए  अपनी  सदभावना

 का  प्रयोग  करने  का  शरर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  रण  हैं  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 से  (5)  :  इस  प्रतिष्ठान  के  औद्योगिक  सम्बन्ध  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के

 क्षेत्राधिकार  में  जाते  हैं  ।

 कोयला  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  क्रियान्विति

 1633.  श्री  द  बेन  सेन  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  रूप  में  कोयला  मजूरी  बोड़ें  को  सिफारिशें  भारत  में

 कोयला  खानों  के  नियोजकों  द्वारा  क्रियान्वित  की  गई

 क्या  किसी  कोयला  खान  ने  नई  बढ़ी  हुई  दर  पर  परिवर्तित  महंगाई-भत्ते  के

 बारे  में  कोयला  मजूरी  बोड़े  की  सिफारिशें  क्रियान्वित  की  हैं  पर  यदि  तो  उनके  बया  नाम  है  ;

 क्या  यहं  सच  हे  कि  अधिकतर  कोयला  खान  नियोजकों  ने  समय  पर  कर्मचारियों
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 Written  Answers  Phalguna,  3,  1889
 (Saka)

 —_—

 क नाव  अ की  विधिसंगत  ग्राही  नहीं  दो  है  ait  ब  कथा  Tv!  तान  प्रणाली  लागू  कर  दी  है  जिसके

 स्वरूप  कर्मचारियों  की  मजूरी  का  बड़ा  भाग  नियोजकों  के  हाथों  में  रह  जाता  हैं  ;  कौर

 यदि  होता  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 भ्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 यह  सुचना  मिली  है  कि  285  कोयला  खानों  जिनमें  3,52,952  श्रमिक  काम

 करते  हैं  तौर  जिनमें  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  कुल  श्रमिकों  की  संख्या  का  82  प्रतिशत

 मजूरी  are  की  सिफारिशों  पर  क्रियान्वित  करना  शुरू  कर  दं  या न  Gl

 88  कोय ला खानों  ने  मजूरी  बोर्ड  द्वारा  सिफारिश  की  गई  वर्धित  दरों  से  परिवर्ती

 मंहगाई-भत्ते  की  अदायगी  करदी  संबंधित  प्रबन्धक  ये  हैं  :--

 2.  एन०  सी०  डी०  सी ०  लि० ॥

 3.  मेस  एण्ड  यूल  एण्ड  Fo

 4,  सिंगरेनी  कोलियरी जू  ना०  fro  |

 5.  मैसेज  सियोल  att  Fo  लि'०

 6.  माधव पुर  मनोहर बहल  एन्ड  साउथ  जोय  राम दंगा  को

 शौर  जैसा  कि  भाग  के  उत्तर में  बताया  गया  क्रियान्वित  की  प्रक्रिया

 war  पूरी  होगी  aaa  अफसरों  जो  कि  श्रमिकों  को  उनका  बकाया  यथाशीघ्र  दिलाने

 के  बारे  में  प्रयत्न  कर  रहे  इस  संबंध  में  सुचना  प्राप्त  हो  रही

 काश्मीर  के  साथ  दुर  संचार  aes

 1634.  श्री  हरदयाल  द  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (=)  क्या  यह  सच  ह  कि  1968  के  प्रथम  सप्ताह  में  कुछ  समय  तक  काश्मीर

 तथा  देश के  अन्य  भागों  के  बीच  संचार-साधन  कटे  रहे  ;

 इसके  क्या  कारण  थे  ;

 क्या  काश्मीर में  जब  भारी  हिमपात  होता  है  तो  संचार-साधन  HE  जाते  हैं |

 सनौर

 यदि  तो  श्रीनगर  शर  दिल्‍ली  के  बीच  संचार-साधन  बराबर  बनाये  रखने  के

 लिये  सरकार  नें  कया  कायंवाह्दी  की  ह  अथवा  करने  का  विचार  ?

 संसद्-किये  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  द्  क्  :

 जी  हाँ  ।

 नरोडा  :  समुद्र  तल  से  9,680  फीट  स्थित  माइक्रोवेव  रिपीटर  केन्द्र
 पर  अभूतपूर्व  भारी  हिमपात  के  कारण  नई  लगाई  गई  माइक्रोवेव  प्रणाली  में  खराबी  पैदा  हो

 खुली  तार  लाइनों  के  मार्ग  को  भी  क्षति
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 जी  att  यह  घटना  प्रभो  तक  खूनी  तार  लाइनों  पर  हो  जाती  फिर  नई

 माइक्रोवेव  प्रमाली  को  स्थिर  दाने  के  निए  काफी  समय  नहीं  fas  पाया  इतना  ही  नहीं

 qa  भारी  हिमपात  से  संचारण-मार्ग  भी  रुक  गया  था  ।

 विभिन्न  उपायों  को  जाँच  हो  रही  हूं  कौर  जैसे  ही  altar  ठोक  हो  जाएगा  wagers

 कोताही  को  जाएगी  |

 मानपुर  में  लगान  की  वसूलो

 1635.  थी  मघ चन्द्र  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मणिपुर  संघ  राज्यक्षेत्र  में  1  1966 से  बढ़ी  हुई

 दर  कौर  नए  कृषि  ag  के  आधार  पर  लगान  aga  किया  गया

 क्या  यह  भी  सब  कि  1965-66  ard,  1966 के  अन्त  तक  के  लिए

 लगान  देने  के  बाद  लगान  वाले  वेष  1966  के  लिए  लगान  दे  रहे

 क्या  पुरे  व्यै  1965-66  के  लिए  दिया  गया  लगान  केवल  9  महीनों  अर्थात

 1  1965  से  31  1965  तक  का  ही  लगान  माना  गया  सनौर

 यदि  तो  भूमि  के  मालिकों  से  लगान  श्रमिक  वूल  किया  गया  है

 झोर  इसे  किस  प्रकार  वापस  लौटाया  जा  रहा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अन्ना साहिब
 जी

 जी

 जो

 प्रशन  gt  नहीं  उठता

 मानपुर  में  ग्राम  way i  he  ए  |

 1636.  aft  क्या  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संभी  स्तरों  पर विकास  योजनायें  तैयार  करने  तथा  उनकी  क्रियान्विति  में  सम्बद्ध

 करने  के  लिये  मणिपुर  में  ग्राम  पंचायतों  को  सुविधायें  दी  जातों

 यदि  तो  उनका  व्यौरा  कया  और

 उनकी  राय  के  साधन  क्या
 और  arias  गाँवों  में  विकास  योजनाओं  को

 क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  उन्हें  यदि  कोई  गअ्रनुदान  दिए  जाते  हैं  तो  उनका  ब्यौरा

 कया

 खाद्य  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एम०  एस०

 गु  :  से  जानकारी  एकत्रित  की  AT  रही  हे  पौर  यथासमय  संभा-पटल  पर

 रख  दी

 मानपुर  में  ग्राम  पंचायत

 1637.  थो  मेघ चन्द्र  :  दया  ara  तथा  किए  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
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 क्या  सरकार  का  बिचार  मणिपुर  में  ग्रास-फंचायतों  में  दो  उच्च  स्तर  अर्थात्‌
 जिला  तथा  खण्ड  स्तर  बनाने  का

 यदि  तो  इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किया  ac

 इस  समय  मणिपुर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पंचायत-ग्रान्दोलन  की  क्या  कमियाँ

 ene,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०

 गुद  पद स्वामी )
 :  से  we  केवलਂ  इसी  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  में  ग्राम-पंचायतें  हैं  ।  एक

 विधेयक  विचाराधीन  हे  जिसकें  अन्तत  उनकी  कार्यकारी  जिन्हें  प्राम  स्तर

 पर  खण्ड  स्तर  पर  पंचायत  समितियाँ  कौर  केन्द्र  ब्रासील  क्षेत्र  के  स्तर  पर  ग्रामीण

 क्षेत्र  सलाहकार  समिति  कहा  जाता  के  साथ  स्थापित  की  जाती  कानून  पास  होने  के  बाद

 ही  ये  संस्थाएं  स्थापित  की  जाएंगी  ।

 राष्ट्रीय  श्रम  संहिता

 1638.  थी  शेख  कुमार  शाहू  कया  अम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  श्रम  संहिता  बनाने  के  सम्बन्ध
 में  अरब

 तक  कोई  प्रगति  हुई  शर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  :

 इस  प्रकार
 का

 कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन नहीं

 wat  नहीं  उठता

 समाधानों  के  लिये  अतिरिक्त  भाण्डागार

 1639.  श्री  वीरेंद्र  कुमार
 शाहू

 :  क्या  साध  तया.कुषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 )  क्या  ag  सच  है
 कि

 जब
 कि  इस  वर्ष

 बहुत  अच्छी फसल  होने
 सम्भावना

 देश  में  राज  के  संग्रह  के  लिये  उसके  अनुपात  से  भाण्डागार  wait

 (a)  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्यक्षेत्र  मे ंइस  समय  स्वीकृत  टाइप  के  कितने

 गार  उपलब्ध  अर

 प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्यक्षेत्र  में  अतिरिक्त  भाण्डागारों  की  व्यवस्था  करने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब

 जी  नहीं  ।
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 लिखित  उत्तर

 पा

 3
 1889

 (ers)

 ——$—  —

 केन्द्रीय  भारतीय  खाद्य  भाण्डागार  राज्य

 गार  निगम  प्रत्येक  राज्य  में  राज्य  सरकार  कौर  केन्द्र  द्योतित  प्रदेशों  के  पास

 लब  कूल  भंडारण  क्षमता  को  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  या  |

 देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  198/68]

 भारतीय  खाद्य  निगम  प्राथमिकता  के  झाड़दार  पर  अझधिरीष  राज्य

 मध्य  प्रदेश  शर  उड़ीसा  में  अतिरिक्त  भाण्डागारों  के  निर्माण  संबंधी  कार्य  शुरू  कर  रहे

 दिल्लो  के  चिराग दिल्लो  डाकघर  में  टेलीफोन  व्यवस्था

 1640.  श्र  अब्दुल  गनी  दार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बनने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  चिरागदित्ली  स्थित  डाकघर  में  टेलीफोन  की

 व्यवस्था  नहीं

 क्या  यह  भी  सच  हू  कि  सर्वेक्षण  ard  पूरा  हो  चुका

 यदि  तो  उपयुक्त  डाकघर  में  टेलीफोन  लगाने  में  देर  होने  के  क्या  कारण
 हैं

 क्या  इस  डाकघर  में  सार्वजनिक  लगाये  जाने  को  भी  सम्भावना  है
 ?

 यदि  तो  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सद्दू-कारण  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo  Fo  :

 जी

 जी  केबिल  बिछाने  का
 काम

 अभी  हाल  ही  में  पुरा  हुमा

 केबिल  की  कमी  शर  एक्सचेंज  उपस्करों  का  उपलब्ध  न  होना

 जी

 (s  1968  में
 ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 बन  तथा  कृषि  भूमि  का  भून्संरक्षण

 1641.  शी  हेम  क्या  वाद  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यहं  सच  हूँ  कि  वन  तथा  कृषि  भूमि के  भू-संरक्षण  के  लिये  उनका  मंत्रालय

 उत्तरदायी  हू  we  बहुंप्रयोजनीय  परियोजनाओं  के  जला गम  क्षेत्रों  में  भू-संरक्षण  के  लिये  सिचाई

 भर  frag  मंत्रालय  जिम्मेदार  कौर

 यदि  तो  उनके  कायें  में  तालमेल  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 =

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अन नासा हिय

 fara  )  जी  नहीं  वन  कृषि  तथा  अन्य  भूमियों  पर  भूमि  संरक्षण  art  अपन  समस्त  विकास

 कार्यक्रमों  के  एक  भाग  के  रूप  में राज्य  सरकारों  तथा  संघ  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।

 सामुदायिक  विकास  dar  सहकारिता  मंत्रालय  की  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहायता  से

 राज्यों  तथा  डी०  सी०  जैसे  कुछ  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  13  मुख्य  नदी-घाटी

 योजनाओं  के  जला गम  क्षेत्रों  में  भूमि-संरक्षण  की  एक  विद्वेष  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  भी

 कार्यान्वित  की  जाती

 विभिन्न  एजेंसियों में  तकनीकी  समितियों  हारा  नियमित  रूप  से  क्षेत्रों  में  जाकर

 और  राज्य  अधिकारियों  से  विचार-विमर्श  करके  ale  जहाँ  प्रावइ्यकता  हो  वहाँ  प्रवर्त-मंत्रालय

 चार-विमान  करके  समन्वय  किया  जाता  वार्षिक  योजना  के  सम्बन्ध  में  विचार-विमश॑  करते

 प्रगति  पर  विस्तारपूर्वक  पुनर्विलोकन  भी  किया  जाता  है  ।

 टेलीफोन  और  तारघर

 1643.  भी  हमराज  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1967  के  अन्त  तक  पिछले  पाँच  वर्षों  में  कितने  टेलीफोन  मौर  तारघर

 मंजूर  किए  गए  तथा  राज्य  अगौर  संघ  राज्य-क्षेत्रवार  टली फोनों  ate  तार घरों  के  नाम  क्या

 कौर

 इनमें  से  कितने  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  खोले  गए  हैं  कौर  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 ससंद-काय  तथा  संचार  विभाग  मं  राज्य  मंत्री  न  क  (*)  शौर

 सुचना  इकठ्ठी  की  जा  रही हूं
 ौर  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ॥

 डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  आवास  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण

 1644.  डा०  संतोष  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  हू
 कि  सरकार ने  डाक  तथा  तार  विभाग  के  आवास के  लिये

 सरकारी  नागरिकों  से  विकसित  भूमि  का  श्धिप्रदण  करने  के  प्रश्नों  पर  विचार  करने  के  लिये

 fafa  बनाई  3;  शौर

 यदि  तो  जब  तक  इस  समिति  द्वारा  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  कर  दिया

 तब  तक  इस  कार्य  के  लिए  विकसित  भूमि  का
 अधिग्रहण

 करने  से  रोकने  भर  उसके  बदले  में

 केवल  विकसित  भूमि  का  हो  अधिग्रहण  करने  के  fet  कया  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के

 प्रशासनों  को  निर्देश  जारी  करने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन ना साहिब
 ait  जी  किन्तु  भूमि  श्रविप्रहण  अधिनियम  1894  की  कार्य  पद्धति

 का  परीक्षण  करने  के  fet  एक  समिति  स्थापित  कर  दी  गई
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 चीनी  का  लागत  ढाँचा

 1646.  श्री  दी०  चं०  wat  को  न  प्र०  सिह देव

 कपा  खाद्य  तथा  कमी  मंत्रो  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 दया  प्रभु लक  ara को  सरकार ने  कहा  है  कि  वह  चीनी  के
 लागत  ढाँचे  पर  नए

 सिरे  से  बिचार  करे  शर  चोरी  का  उचित  मूल्य  निर्धारित क  रने  के  नई  लागत  झन सूचः  की

 सिफारिश  करे

 यदि  तो  इसके  निर्देश  क्या  ग्राम

 इसके  द्वारा  कब  तक  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिए  जानें  की  संभावना  *

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आन् नासा  हिब

 fara )  जी

 शरीफ  आयोग  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  चीनी  के  लागत  ढाँचे  की  नए

 सिरे  से  जाँच  करे  झर  चीनी  उद्योग  को  देय  उचित  मत्य  निर्धारित  करने क  लिए  नई  लागत

 सूचियाँ  तेयार  करे  ।  ग्रा योग से  यह  भी  ara  किया  गया  है  कि  वह  खरीदें  तैयार  करते

 समय  न्याय  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  बातों  की  भी  जाँच  करे

 (1)  क्या  कारखानों  का  जोनों  में  वर्गीकरण  चीनी  जाँच  अयोग  की  सिफारिशों  के

 अनुसार  होना  चाहिये  ate  यदि  नहीं  तो  किन  अन्य  श्राघारों  पर  इस  वर्गीकरण  में

 रखाने  की  पिराई  क्षमता  को  क्या  भूमिका  अदा  करनी  ,  च।हिये
 ?  वर्गीकरण  का  र

 जिसकी  ae  टेरिफ  ग्रा योग  द्वारा  सिफारि दा  को  जाएंगी  को  ध्यान  में  रखते  हुए ये  जोन
 जिनमें  खानों  के  ग्रुप  बनाएं  जाने  कसे  होने  चाहिये

 ?

 (2)  मृत्य  निर्धारण  को  लागत  अनुसूचियों  तैयार  करते  आयोग  उस

 जिससे  मूल्य-क्लास के  लिये  व्यवस्था  को  जानी  के  बारे  में  सिफारिश  कर  सकता

 क्या  लागत  ढाँचे  म॑  शभ्रनुमेय  मूल्य-क्लास  का  हिसाब  परिसंपत्ति  के  प्रतिस्थापन

 मूल्य  अथवा  लिखित  मूल्य  पर  लगाया  जाना  चाहिये  कौर  कारखानों  को  जो  कि  अपन

 संपत्र  का  झाघुनिकीकरण  करते  हैं  अथवा  भ्र पनी  क्षमता  का  विस्तार  करते  लगाई

 प्रो
 पूजी

 की  केसे  तिजारती  की  जानी  चाहिये
 ?

 (3)  क्या निरवीध  बाजार  क्षेत्र में  स्थित  कारखानों  की  क्षतिपूर्ति के  लिये
 मृत्य  में

 ब्वयस्था  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  ऐसे  क्षेत्रों  के कारख।नों  को  ऊँची  उत्पाद
 feat  श्र  बेहतर

 कार्यकुशलता
 के  कारण  अन्य  क्षेत्रों  में  कारखानों  की  अन्तनिर्हित

 फायदे  हैं  यदि  ऐसा  हूं  ती  इसके  लिये  क्या  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ?

 (4)  क्या  गन्ने  की  कटाई  ate  खेतों  से  कारखानों  तक  गन्ने  की  तेजी
 से  ढुलाई  हेतु
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 संगठित एवं  कुणाल  प्रणाली  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  गन्ने  की  खेत
 गद

 मत  निधी

 रिट
 क्रि  जानो  चाहिये  शर  चोरी  इसकी  व्यवस्था  की  जानी

 _  चाहिये
 ?

 >)  कारखानों  को  मौसम  दारू  होने  से  पुर्व  अथवा  गरम  मौसम में  देर  तक़  कार्य
 करने

 ह  कारण  गन्ने  से  चानो  कौ  उपलब्धि  में  होन
 विलास

 हानि  की  क्षतिपूर्ति  के  ्
 प  क्या

 प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिये  कौर  किस  चंद  तक
 क

 (6)  चीनी  कारखानों  को  नियमित  रूप  से  भले  हो  गुड़  शर  खंडासरी  के
 मूल्य

 में
 _

 उतार-चढ़ाव  गन्ना  दिलाने  के  लिये  उत्पादकों  को  प्रेरित  करने  के
 लिये  मूल्य

 निवारण
 प्रणाली  का  किस  हुद  तक  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ?

 )  आयोग  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  पति
 सिपोर्टेसि

 if
 रदा  य

 शादी  घ्

 लेकिन  संकल्प 7
 at  तारीख  sat  1968  से  9  महीनों  की  भ्र वधि  के  आर  a

 सरकार
 प्रस्तुत  कर

 महाराष्ट्र  चावल  कौर  ज्वार  को  बसूली
 ्

 करेंगे  कि
 kat

 47.  थ्रो  tater  पाटिल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 चालू  वर्ष  में  महाराष्ट्र  राज्य  में  एकाधिकार  वसूली  योजना के  रंगत  किसानों

 से  प्यार  चावल  कितना  वसूल  किया  गया

 )  क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  दो  गए

 ग  क्या
 वसूल

 गए ज्वार  भ्र  चावल  से  राज्य  की
 कर्म

 mY feats tal

 सामना  कया  गया  शौर  bu

 ह  )  यदि  तो  उस  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कितने  गज की माँग की

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  अन्ना साहिब

 fare  )
 =  अ

 10  1968  तक  अधिप्राप्ति  की  गई  मात्रा  इस  प्रकार  थी  i

 ज्वार  38,762  मीटरी  टन

 घान  1,77,185  (1

 24

 खाद्यान्नों  की  अधिप्राप्ति  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 (ae  महाराष्ट्र  एक  कमी  वाला  राज्य  हूँ  भौर
 खाद्यान्नों  को  श्रचिप्राप्ति  उसकी  मूल  कमी

 की  दुर  नहीं  कर  सकती  |  भविष्य
 में  प्रतिकूल  दैवी  कारणों  से  यदि  कोई  कमी  की  ह  dar

 हुईं
 ती

 खाद्यानों  का  उपयोग  करके  प्रभावित  क्षेत्रों  की  सहायता  की  ry

 )  राज्य ने  केन्द्र  से  ag  भर  के  लिए  किसी  fate

 चारिक
 सिही  की

 al
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 3  1889  (uF)  लिखित  उत्तर

 Gheraos

 1648.  shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabili-

 tation  bc  pleascd  to  state

 (a)  the  number  of  incidents  of  Gherao  occurred  in  the  industrial  establishment  in  various

 States  since  the  15th  December,  1967  ;

 (b)  whether  there  has  been  a  heavy  decline  in  production  as  a  result  of  Gheraos;  and

 (c)  if  so,  the  amount  of  loss  sustained  by  the  industrial  establishment  during  the  last

 three  months  on  account  of  gheroas  in  various  States  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi  )

 (a)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 (b)  Separate  figures  of  man-days  lost  on  account  of  Gheraos  are  not  available.  Gheraos

 did,  however,  contribute  to  loss  in  industrial  production.

 (c)  Information  in  regard  to  the  valueof  production  lost  during  the  three  months  ending

 January,  1968  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 Missing  of  Parcel  from  Gorakhpur  Post.  Office

 649.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  insured  parcel  worth  Rs.3,500  was  missing  from  Gorakh-

 pur  Post  Office  in  the  second  week  of  January,  1968  :

 (b)  if  so,  whether  a  thorough  search  has  been  conducted  in  respect  of  the  missing  parcel  ;

 and

 (c)  if  so,  when  the  missing  parcel  was  traced  and  the  action  taken  against  the  person
 concerned  in  this  regard  ?

 ह
 The  Minister  of  State  inthe  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and  Communi-

 cations  (Shri  I.  K.  Gujral

 (a)  No.  There  had  been  no  case  of  loss  of  insured  parcel  from  Gorakhpur  Post  Office
 in  January,  1968,  The  referenceis  presumably  to  thecase  of  lossofa  cash  bag.of  Chauri  .Chaura
 Sub-Office,  remitting  an  amount  of  Rs.3,500  to  GorakhpurH.  O.  on  4/5-1-1969.

 (b)  and  (c)  Yes,  but  the  cash  bag  has  not  yet  been  traced.  ‘The  official  suspected has  been
 placed  under  suspension  and  the  investigations  by  the  police  are  in  progress.

 Whips’  Conference,  Simla

 1650.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  decision  to  provide  certain  facilities  to  the  politica]  parties,
 their  leaders  and  the  whips  was  taken  at  the  conference  of  Chief  Whips  held  in  Simla  j  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  the  Central  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Communications  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh)  :

 (a)  One  of  the  recommendations  of  the  Sixth  All  India  Whips’  Conference,  held  at  Simla
 in  October,  1967,  reads—
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 Government  Chief  Whips  of  the  State{Union  Territorie  should  be  Ministers  of  Parlia-

 mentary  Affairs  asin  the  Centre  ;  theGovernment  Deputy  Chief  Whips  should  be  either  Deputy
 Minister  or  given  the  status  of  Deputy  Ministers;  the  Chief  Whips  of  recognised  Opposition
 Parties  in  Parliament/Legislatures  should  be  given  facilities  as  available  to  Deputy  Ministers;

 nd  the  Regional  Government  Whips  and  Chief  Whips  ofthe  recognised  Opposition  Groups  in

 Parliament/Legislaturesshousd  begiven  the  facilities  as  are  availableto  Parliamentary  Secretaries
 Suitable  facilities  should  be  provided  to  Whips  of  different  parties  in  the  Metropolitan  Council
 also  क्

 (b)  The  matter  is  under  consideration

 राजस्थान  तथा  हरियाना  के  सोमावती  क्षेत्रों  में  नलकूप

 को  बेदवती  क्या  खाद्य  तथा  कवि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 हरियाना  तथा  गुजरात  के  सीमावर्ती  क्षेत्रो ंमें  नलकूप  लगाने

 के  काम  में  कितनी  प्रगति  हुई
 है

 aq  1967-68  अझर  1968-69  के  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 शौर

 व  1967-68  में  किता  लक्ष्य  पुर  gar  है  ?

 कुकी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  हि
 से  जानकारी  राज्य  सरकार  से  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  at  मिलते  ही

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 लम्ब  रद  वाली  कपास

 1650  श्रीचंगलराया  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  झनुसंवान  परिषद्‌  ने  लम्बे  रेशे  की  बढ़िया  कपास

 के  बारे में  agit  करने  के  लिये  56  लाख  रुपए  की  एंक  अ्रनुपंघान  परियोजना  की

 ताकि  देश  को  इसके  आयात  पर  कम  निसार  रहना  पड़े  ;

 भारतीय  वस्त्र  उद्योग  को  लम्बे  रेशे  की  कपास  को  विधिक  माँग  कितनी

 उस  पर  कितनों  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होती  भोर

 इस  योजना  के  क्रियान्वित  at  के  पश्चात  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  कितनी  बचत

 होने  की  संभावना  है
 *

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्र

 साहिब

 जी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  पहली  अप्रैल  1967  से  चार  at  के

 लिए  56  लाख  रुपए  की  लागत  पर  कपास  को  एक  अखिल  भारतीय  समन्वित  म्रनुसंघान  परियोजना

 स्वीकृत  की  ह  ।  इस  परियोजना  के  ग्रन्तगत  अखिल  भारतीय  अधार  पर  कार्य  किया  जायेगा

 जिसमें केन्द्रीय  अनुसंधान  कृषि  विश्वविद्यालयों  कौर  राज्यों  के  क़षि  विभागों  का
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 22  1968  लिखित  उत्तर

 सहयोग  उपलब्ध  होगा  |  इस  परियोजना  का  दुसरा  विशेष  पहलू  इसकी  अपनी  श्रन्तर्नुशासनता  है

 श्र  इनका  कार्य  उत्तम  किस्म  के  विकास  के  लिए  उत्पत्ति-विषयक  सुधार  तक  ही  केवल  सीमित

 बल्कि  रोगों  तथा  कीडों  के  निमंत्रण  तथा  रेशे  की  किस्म  से  भी  सम्बन्धित  इस नहीं

 परियोजना के  श्रन्तगंतਂ  निम्नलिखित  संख्या  था  उप-केन्द्रों  में  कार्य  क्षेत्रीय  अधार  पर  किया

 जाएगा

 राज्य  मूख्य  केन्द्र  उप-केन्द्र

 हरियाणा  हिसार

 पजाब  लुधियाना

 राजस्थान  श्रीगंगानगर  राजस्थान  नहर  का  क्षेत्र

 गुजरात  सुरत  जनागढ़  तथा  विराम

 महाराष्ट्र  कोला  श्रचलपुर  तथा  निर्देश

 मध्य  प्रदेश  इन्दौर  खण्डवा  अरार  बदनावर

 मसूर  घर वार  प्रभावी  तथा  सरुगुप्पा

 आन्ध्र  प्रदेश  तेनाली  अ्रमरावता  तथा  नन्दलाल

 मद्रास  कोयम्बतूर  कोवलमती  अर  श्री  बिलासपुर

 आई०  To  आर  नई  दिल्‍ली

 तथा  कोयम्बतूर

 काटन  टेबनोलो जी  कल  रिसने

 बम्बई

 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  भारत  में  कपास  के  कुल  उत्पादन  को  बढ़ाने
 दि

 जो

 विकासात्मक  कार्यक्रम  बनाया  गया  हू  उससे  1-},  इंच  से  लम्बे  कपास के  सम्बन्ध  में

 पर्याप्त  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की  सम्भावन ना  फिर  भी  1-2,  इंच  से  अधिक  लम्बे

 tal  की  कयास  का  उत्पादन  करनेके  लिये  भारतीय  कपास  फसलों  के  संचयन में  झ्र धिक  सुधार  के

 जिए  अतुकंबान-कार्य  को  तीव्र  करने  की  आवश्यकता  कपास  सम्बन्धी  भ्रमित  wea  समन्वित

 ग्रनु उं घान  परियोजना  कपास  के  आयातों  पर  निर्भर ताकों  कम  करने  के  लिये  1-2,  इंचके  कौर

 उससे  अ्रथिक  लम्बे  रेशें  वाले  बढ़िया  कपास  के  अनुसंधान  की  गति  को  तीब्र  करेगी ।

 (7)  देश  क  wa  सम्बन्धी  कपड़ा-उद्योग  की  विमान  माँग  64-65  लाख  गाँठ

 ag  इन  माँग में  से  लगभग 8-9  लाख  गाँठों  की  ग्रा वश्य कता  आयातों  र  पूरी  की
 जाती

 te
 जो  कि  लम्बे  रेशे  वाली  होगी  ये

 आयात  कुछ  तो  विश्वव्यापी  स्रोतों  से  किए  जाते हैं  जिन पर
 विदेशी  tar  खच  होती  हूँ  प्र  कुछ  पी०  एल०  480  के  adit  अमरीका  से  लिए  जाये  हैं  भ्र

 उनको  अदायगी  रुपयों  में  की  जाती

 लिए  जा  qt  त्यों
 अनमप्ॉाए ar  का  ध  क  द )  विश्वव्यापी  स्रोतों  से  आयातों  के  ्  मोट  तौर  पर  ofa

 वर्ष  15  करोड  रुपये  की  विदेशी  aa ख  की  जाता
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 घ  भ्रनुमान  हूँ  J-i,  इंच  वाले  पौर  अधिक  विदेशी  कपास  के

 रेशों  की  8-9  लाख  गाँठों  का  वार्षिक  जाता  जिस  पर  प्रतिवेषें  विदेशो  मुद्रा  के
 रूप  51.  रुपए  किए  जाते  1-2,  इंच  ae.  ak  उससे  अधिक  बढ़िया

 रेशे  वाली  कपास  सम्बन्धी  झ्र तु संधान  की  गति  नियमित  रूप  से  तीब्र  होने  के  कारण  आयातों

 पर  निर्भर  रहना  कम  हो  जाएगा

 भारतीय  सागौन को  )

 1650-7.  श्री  चंगलराया  नायडू  :  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  प्रतिवेदन  भारतीय
 की  लकडी  जिसकी  विदेशों  में  बहुत  प्रतीक  माँग  युरोप  में  अधिक  माँग  होने  की

 सम्भावना

 यदि  तो  निर्यातਂ  बढ़ाने  के  निमित्त  सागौन  की  लकड़ी  के  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही
 ~

 क्या यह  भी  ह  कि  खाद्य  तथा  क़षि  संगठन-के  इस  प्रतिवेदन  पर  नई  दिल्ल में

 3  1968  को  हुए  नवें  राष्ट्र मण्डलीय  वन  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्नालय-में राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 इस  विषय  पर  खाद्य एवं  कृषि  संगठन  का  कोई  प्रतिवेदन उपलब्ध  नहीं  हो  रहा

 प्रशन  ही  नहीं

 जी

 प्रदान ही  नहीं  उठता

 ee

 अ्रल्प-सुचना  प्रश्न

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 तेल-क्षेत्र

 1.  oft  सुभाष  परेल :  कया  पेट्रोलियम तथा  रसायन  मंत्री यह  बताने  की

 कि

 क्या  1  1968  को  गुजरात  में  नवगाम  क्षेत्र  में  कोई  प्रति  दुर्घटना
 घटित

 कितने  अधिकारी  मृत्यु  को  प्राप्त  कौर

 प्रायोजना  की  कितनी  हानि  हुई  ?
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 '
 पर  शत्

 पढ़ो  रसायन  तथा  मंत्री  अशोक  :

 एक  दुर्घटना  घटी  जिसके  परिणामस्वरूप  कर  मेंगनी  दुर्घटना

 हुई ।

 तेल  प्रौढ़  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  नियोजित  एक  उत्पादन  परिचालक  तथा

 पोत  ठेकेदार  द्वारा  नियोजित  एक  ड्राइवर  तथा  एक  क्लीनर  की  मृत्यु  हुई  ।

 प्रायोजना  को  लगभग  100  रुपए  की  हानि हुई

 सभा-पहल  पर  रखे गये  पत्र

 ‘PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 विधि  आयोग  का  प्रतिवेदन

 विधि  मंत्री  गोबिन्द  में  विधि  झ्रायोग  का  29  वाँ  प्रतिवेदन  सभा-पटले  पर

 रखता

 में  रखी  गयो  |  देखिये  संख्या  एल०  ato  182/68}

 भारतीय  तारयंत्र  नियम

 संसदीय कार्य  तथा  संचार  मंत्री  राम  सुलग  :  में  भारतीय  तारयंष्र

 1985  (  हिन्दी  संस्करण  )  की  धारा  की  उपधारा  (5) के  भारतीय

 तारयंत्र  1967  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  हुँ  जो  दिनांक

 19  दिसम्बर  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  reo  1901  में

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 [  पुस्तकालय  में  रखो  गई  |  ated  संख्या  एल०  ठी०  183/68 ]

 अत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  झा घिन  जारी की  गई  शमेधिस चना

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ह भ्रत्याघदयव  घारा  3  की  उपधारा  (9  केव्स्त्गत  भारतीय

 मकका  बनाने  में  अस्थायी  1968  की  एक  प्रति  पपर  रखता
 जो  दिनांक  9  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संखया  जी०  एस्सार  283

 में  प्रकाशित हुआ

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  184/68)

 लौह  अयस्क  सान  श्रमिक  कल्याण  उपकर  अधिनियम  कोयला  खान

 निधि  और  अदिलाबाद  योजनाएं  अधिनियम  के  अधीन  शारी  की  गयी

 रोजगार
 तथा  पुनर्वासप्मंघालय मे

 उप  मंत्री  स०  :  में  निम्नलिखित

 पत्र  सभीं-पटल  पर  रखता हु  :
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 Papers  Laid  on  the  Table  Phalguna  3,  1889  (Saka)

 (1)  लौह  ace  खान  श्रमिक  कल्याण  उपकर  1961  की  धारा  8  की  उपधारा  (4)

 के  अन्तर्गत  लौह  वयस्क खान  श्रमिक  कल्याण  उपकर  1969 की  एक

 प्रति  सभा-पटल पर  रखता हूँ  ,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत  के  राजपत्र में

 अधिसूचना  संध्या  जी०  एस०  कार  133  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी

 गयो
 |

 बैठिये  संख्या एल  ०ढो०  185/68]

 (2)  कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  अधिलाभांश  योजनाएं  अधिनियम  1948  की  घारा  7-  क

 के  झन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  —a

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  )  1968,  जो  दिनांक  27

 1968
 के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आ र०  157  में  प्रकाशित  हुई

 थी

 seer  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  निधि  )  1968,  जो  दिनांक  27

 1965  के  भारत के  राजपत्र में  प्र घि सुचना  संख्या  जी ०  एस०
 कार  1584  प्रकाशित

 हुई

 राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  निधि  )  1968,  जो  दिनांक  27

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  159  में  प्रकाशित

 हुई  थी

 नेवेली  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1968,  जो  दिनांक  27

 1698  के  भारत के  राजपत्र में  प्र  अधिसूचना  संख्या  जी  ०  एस ०  सर  160  मेंप्रकरि!तहुई थी  |

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  )  संशोधन  1968,  जो  दिनांक  27

 1968  के  भारत के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  शरीर  161  में

 प्रकाशित  हुई  थी
 ।

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  संशोधन  1968,  जो  दिनांक

 97  1968  के  भारत  के  राजपत्र में  प्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  आर  162

 में  प्रकाशित हुई  थी

 कोयला ata  भविष्य  निधि  )  संशोधन  1968,  जो  दिनांक  27

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  प्यार  163  में  प्रकाशित

 हुई  थी

 झालर  प्रदेश  कोयला  खान  अधिलाभांश  )  1968,  जो  दिनांक  3

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  192
 में  प्रकाशित  हुई

 थी

 राजस्थान  कोयला  खान  श्रघिलाभांश  1968  जो  दिनांक

 1968  के  भारत  के  राजपत्र में
 अधिसूचना

 T  संख्या  जी०  एस०  कार  193  में  प्रकाशित  हुई
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 22  1968  लोक-लेखा  समिति

 श्रीराम  कोयला  खान  अधिलाभांश  1968,  जो  दिनांक  3  फरवरी

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  194  में  प्रकाशित  हुई

 थी  ।  पुस्तकालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  185/68]

 लोकपाल  विधेयक  पर  राय

 OPINION  ON  LOKPAL  BILL

 थ्री  प्र०  के०  देव  )  :  में  कतिपय  मामलों  में  प्रशासनिक  कार्यवाहियों  की  जाँच

 के  लिए  लोकपाल  एक  प्राधिकरण  की  नियुक्ति  एवं  उसके  क़्यों  तथा  तत् संसक्त  विषयों

 उपबन्ध  करने  बाले  जिसे  1  1967  को  सभा  के  निदेश  के  शभ्रमुसार
 राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  गया

 से
 सम्बन्धित  पत्र  संख्या  1  को  सभ-पटल  पर

 रखता

 अनुपूरक  श्रतुदानों  की  मांगें  1967-68

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  ( RAILWAYS  )  1967-68

 क्लब  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  परिमल  घोष  श्री त्र०  मु०  पुनाचा  की  श्रोर से में से  में

 पटल  पर  रखता

 ay  1967-68  के  बजट  सम्बन्धों  अनुदानों  की  अनु  क  सींगों  का  विवरण

 अध्यक्ष  जब  तक  श्राप  सभा  की  कार्यवाही  न  चलने  तब  तंक  में  भी  चुप
 बैठा

 a1
 नायें

 )  नंदी  rq  प्रतिदिन  सभा  की  कार्यवाही में  बाधा  उपस्थित
 रेंगे

 तो  में  ऐसा
 att  को  अनुमति  न हों  )

 *
 कल्  भो  कार्यवाही में  सम्मिलित  हीं  किया

 )
 **

 लोक-लेख  मिति है  है  NU

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 at  मी०  रू०  मथानी  :  दिक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  विनियोग  लेखे

 ad *
 कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित

 नहीं
 किया  गया  ।

 recorded.
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 Busines  ‘Advisory  ‘Committee  2  F968

 1965-66  arc  लेखा  परीक्षा  प्रतिकेदन  1967  पर  लोक-लेखा  समिति  at  ate

 यदा  श्रत्तिदन  उपस्थापित  करता  हु  ।

 aa

 कार्ले-मंडरा  समिति

 BUSENBSS  ADVEBORY:-  GOMMET

 चौदहवाँ  प्र ति बे दत

 संसदीय  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  (  डा०  राम  सुलग  fag)  :  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पेश

 करता

 यह  समिति के  died  प्रतिवेदन  जो  71  1968

 को  में  उपस्थापित  किया  गया  है  म

 श्री  चाय नार  )  :  यह प्रतिवेदन  अनुसूचित  जाति  तथा  ख़ादिम  जाति  विधेयक

 1967  के  सम्बन्ध  में  यह  विधेयक  बिना  वाद-विवाद  के  पास  किया  जाना  मुझे  इस

 पर  att  इसकी  चर्चा  के  लिये  कम  से  कम  एक  घंटा  दिया  जाय े।

 अध्यक्ष  महोदय :  पहले  इस  विधेयक  को  बिना  प्रवर  समिति  को  सौंपे  ही  पारित  करने  का

 विचार  परन्तु  सरकार  और  विपक्ष  के-सदस्यों
 का  कायें-मंक्रण।-समिति में  ag  समझौता  gat  कि

 इस  विधेयक  को  पहले  प्रवर  समिति को  सौंपा  जाये  तथा  फिर प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन पर  सभा में

 वाद-विवाद  wa  पहले  यह  व्हेयर  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जायेंगी  तथा  तत्पश्चात  समिति

 की  र्पोर्टःपर में  ध्या दो  घंटे  की  चर्चा  होंगी ।

 श्री  स०  मो  ०  बकी  )
 :

 मेरा  अनुरोध  है  कि  भ्रध्यापकों  की  माँग पर  घंटे
 चर्चा  की  ara  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  होय  :  इसके  लिये  नहीं  दी  जायेगी  ।

 श्री  अमत  निहारा  :  कार्य:मंत्रणा  समिति  में  कह  तय  किया  गधा  था  कि  हजारी

 प्रतिवेदन पर  डस  सत्र  के  पहले  में  विचार  ar  परन्तु  दो  बीत
 क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  उसपर  कब  चर्चा  की  जायेंगी ?

 संसद-कार्यस्थल तथा  संचार  मंत्री  राम  सुलग  fag)  :  यदि  सभा  देर
 तक  तथा  दा निवार

 को  बैठने  के  तैयार  हो  तो  उस  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  |

 शी हेम बद  )  :  मेरा  यह  निवेदन  है  किझविश्वास के  प्रस्ताव  के
 लियें  केवल

 6  qa  at  समय  नियत  किया  गया
 हू  जो  विषय  की  महता की  दुष्टि  से  बहुत  कम  at  उसके

 लिये  कम  से  कमਂ  10  घंटे  नियत  किए

 डा०  रास  gan  इस  सिफारिश  पर  मौत  ह्

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  चाहता ह  कि  सभा की  कार्यवाही  के  बारे में
 सब  एकमत  मैं

 सरकार  या  प्रतिपक्ष कके  पक्ष  नहीं  लेता हुँ  ।  प्रयास  यहः/होत्ता  हू  हुर  बात

 पर  दोनों  में  समझौता  ai  यह  ग्रत्रिइवासਂ  का प्रस्ताव  केवल  पर  आधारित  नहें

 लिये  इसके  लिये  एक  दिन  दिया  गया  ti  चर्ची  के  दिन  समय  6.30  या  7  बज़े  Homo  तक
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 be ad  के  नझभनिनभाषण  जारी

 जा  सकता  इसके  लिये  र  अधिक  समय  माँगना  है  इस  माम लेर को  पुन
 समिति  को  भेजना

 को  सूरीनाम  द्विवेदी  )  :  इस  बारे  में  सभा  फैसला  कर  सकती

 अध्यक्ष  महोदय  :  seat  में  भी  मानता  हूँ  कि  सभा  सर्वोच्च  हैश्नौर  agate  भी  निर्णय

 ले  सकती  परन्तु  एसा  करने  से  कय-मंत्रणा  समिति  की  उपयोगिता  समाप्त  हो  जाती

 भी  gama  हजारो  समिति के  प्रतिवेदन पर  पहलेਂ  सप्ताह  a  विचार  कियाः  जाना

 था  जो  गरब  तंक  नहीं  जा  अब  मंत्री  महोदय  ने  एक  adams  रख-दी  हूं  यदि

 सभा  देर  तंक  बेठेंगी ... बेकि»  तो  उस  पर  विच।र  किया  मंत्री  महोदय  का  यह  व्यवहार  उपयुक्त

 नहीं

 कार्य  इसबीच  कच्छा  मनीषा  जे  सामने  आये  जिमਂ  पर  वाद-विवाद

 स्थगित  नहीं  किया जा  बजट  और  बजट  को  भी  स्थगित  feat जा  सकता

 था  |

 दों०  फार्मा  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 एक  बात  कहता  है  तो  दूसरा  कोई  दुसरी  aa  कहता  मेरा  सुझाव  है  fH  काय-मंडरा

 समिति  सदस्य  संख्या  बढ़ा  द  जिससे  अधिक  से  अ्रघिक  मत  किए  सकें  अर

 सभा  में  उसके  प्रतिवेदन  पर  मतलब  हो  जाये  ।

 कार-मंत्रणा  समिति  में  दलों  के  सदस्य  हैं  are  वहाँ  निर्णय  लिम

 ति  जो  सुझाव  देना  चाहते  हैं  न र  कीं-मंत्रणा  समिति  के  सदस्य  नहीं  होते

 उनको  भी  समिति-की  बठक  में  जाता  हूं  ।:  एसी  कोई  अ्निकामंता  नहीं  है  कि  उसमें  एका

 संख्या  हो  ।

 wee  है

 ag  सभा  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  चौदहवें  प्रतिवेदन  जो  21.  फरवरी  1968

 को  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत

 स्तान  स्वात  हुसन

 ह  क  क  adopted

 धा

 राष्ट्रपति
 के  प्र भि भाषण  पर  धन्यवाद-प्रस्ताव-जारीਂ

 MOTION  OF  THANKS  ON  THE  PRESIDENT’S  ADDRESS—GONTD

 अध्यक्ष  महिला  :  अ्रबसभ में में  राष्ट्रपति के  अ्रभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  अगे  '  चर्चो

 की  जायेगी ।
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 Motion  of  Thanks  on  the  President’s  Phalguna  3,  1889  (Saka)

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  अनक  विरोध  ट थी  ato  श्रीकान्तन  नायर

 शर  वह  निराशाजनक  जिन  पवित्र  कामनाओं  को  कांग्रेसी  सरकार  पूर्ण  करने  में  असफल  रही

 उनका  जिक्र  अभिभाषण में  किया  गया  कॉँग्रेस  ५  उच्च  areal  को  छोड़  चुकी  है भ्र ौर

 aa  वह  जैसे-तैसे  सत्ता  से  चिपका  रहना  चाहती  देश  के  विभिन्न  भागों  में  जो  are

 बह  राजनीति  के  कारण  हुए  राष्ट्रपति  ने  भी  झपने  अभिभाषण  में  विघटनकरी  शक्तियों  पर

 चिनता  व्यक्त  की  है  जिनके  कारण  भाषा
 या

 सम्प्रदाय  के  नाम  से  gary  हुए  हैं झ्र ौर

 चमक  घटनाये  घटी  भाषा  विधेयक  के  साथ  संकल्प  पास  नहीं  किया  जाना  चाहिये  इसके

 कारण  Sl  तथा  ग्रान्ट्स  प्रदेश  में  उपद्रव  हुए

 1967  के  निर्वाचन  के  पश्चात  जो  गैर-काँग्रेसी  सरकारें  अनेक  राज्यो ंमें  उनको

 गिरान ेके  लिये  कांग्रेस  ने  चाल  चली  ale  पश्चिमी  राजस्थान  शर  हरियाणा  की  गे नगर

 कांग्रेसी  सरकारे  कह  गई  मद्रास  कौर  केरल  राज्य  की  सरकारों  को  उखाड़ने  के  for  भी

 केन्द्रीय  काँग्रेसी  सरक।र  प्रयास  कर  रही  केरल  की  सरकार  को  उखाड़ने  के  लिये  उसने

 एक  मानवीय  तरीका  अपनाया  हज़ारों  वह  है  कमी  वाले  राज्यों में  पुरा  अनाज  न  देकर  अनाज

 संकट  को  विकट  केन्द्र  ने  केरल  को  प्रति  व्यक्ति  6  ate  प्रतिदिन  gars  के  हिसाब से  75,-

 000  टन  चावलਂ  देने  का  बचन  दिया  परन्तु  उसने  इसਂ  वचन  को  पुरा  न  उसने  इससे

 श्रद्धा  अनाज  इसके  अतिरिक्त  केरल को  अनाज  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  भी  बन्द  कर

 दी  गई  sar  प्रति  का  मलय भी  बढ़ा  दिया  गया  परन्तु  केरल  सरकार  प्रनामी  का  वितरण  दाम

 नहीं  बढ़ाना  चाहती  |  इस  प्रकार  केरलਂ  सरकार  को  लगभग  28  करोड़  रुपए  की  हानि  होगी

 यदि  राज्य  सरकार  इसी  बात  पर  .  उड़  जाये  तो  हमें  इसकी  चिन्ता  केन्द्र  सरकार  भ्रान्ति

 प्रदेश र  मद्रास  से  कम  मृत्य  पर  चावल  खरीदती  हे  कौर  23  रुपए  प्रति  क्विन्टल  का  लाभ

 लेकर  केरल  को  देती  यह  मुन फासो री  क्या  इसलिये  कि  केरल  में  साम्यवादी

 कार  केरलਂ  सरकार  के  प्रतिनिधि  जब  श्रीमती  इन्द्रा  गाँधी  के  पास  अनाज  की  पर्याप्त

 सप्लाई के  लिये  गए  तो  वह  नाराज  हो  गौर  केरल को  पुरी  सप्लाई  बन्द  करने की  घमकी  दी ।

 यदि  ऐसा  हुमा तो  केरल  110 ॥  सारे  भारत  से  भ्र पने  सम्बन्ध  विच्छेद  करने  के  लिये  बाध्य  ही  जायेगा

 केन्द्र  सरकार  का  केरलਂ  के  प्रति  व्यवहार  कसा  इसके  न्य  उदाहरण  केरल में

 एक  जहाज  बनाने  वाले  कारखाने  को  स्थापना  की  परियोजना  बनाई  गई  जो  पहली  से  दूसरी

 ac  दूसरी  से  तीसरी  तथा  श्री  चौथी  योजना  के  लिये  .  स्थगित  कर  गई  यहीं  एक

 बड़ा  उद्योग  केरल  में  बनना  था  जिसे  लगातार  स्थगित  किया  जाता  रहा  लम्बा  राकेट  स्टेशन

 के  उत्सव  के  समय  केरल  के  मंत्रियों  को  झाग  की  सीटें  नहीं दी  गई  ।  प्रधान  मंत्री  के  सम्मान  में
 प्रायोजित  भोज  मं  केरल  के  मुख्य  मंत्री  को  आमंत्रित  नहीं  किया  क्या  IY  व्यवहार

 जनक  व्या  भेदभावपूर्ण  नहीं  है
 ?  केरल  में  पदा  होने  वाली  व्यापारिक  फसलों  से  देश  की  कु'लਂ  विदेशी

 मुद्  की  राय का  10  प्रतिदिन  कमाया  जाता  है  परन्तु  उसका  लेशमात्र  अदा  भी  केरलਂ  के  विकासਂ

 परखचे  नहीं  किया  यदि  केन्द्रीय  सरकार का  यही  रवैया  केरल  के  प्रति  बना  तो  केरल भी

 एक  अन्य  शिंजो  क्षेत्र  का  रूप  कारण  कर
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 eft  हनमन्तय्या  म  ग्राचायं  कृपा लानी  द्वारा  व्यक्त  इस  विचार  से  सहमत हू  कि

 देश  को  कठिनाइयों  के  लिय  काँग्रेस  ही  नहीं  बिक  विरोधी  पक्ष  के  दल  भी  उत्तरदायी  हमें  यह

 नदी  सोचना  है  कि  कौन-सा  राजनीतिक  cr  किस  सीमा  तक  उत्तरदायी  है  बल्कि  हमें  राष्ट्रीय

 शयद
 निष्पक्षता

 कीਂ  भावना  से  इसਂ  समस्या  पर  विचार  करना  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में

 क  छा  गया  ह ंनू  कि  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  सदस्यों  के  विषय  में  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  उठ  कर

 विचार  करना  ast  सरकार  राष्ट्र  हित  के  सभी  मुख्य  मामलों  पर  सभी  दलों  के  साथ  विचार

 फेरने  रार  उनके  साथ  परास  करने  के  लिपे  तयार  यहाँ  पर  एक  बात  को  स्मरण  रखना

 होगा  कि  न  केवल  सरकार  afew  सभा  में  उपस्थित  सभी  राजनीतिक  दलਂ  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय

 समपारों  पर
 दलगत

 राजनीति  से  ऊपर  उठकर  विचार  केवल  कांग्रेस  के  दोष  बताना

 एकपक्षीय  दृष्टिकोण है है  ait  इससे  कोई  लाभ  नहीं  यदि  विरोधी दल  सरकार  पर  केवल

 श्रीराम  ही  लगायेंगे  सर  सहयोग  नहीं  करेंगे  तो  विरोधी  पक्ष  भी  सरकार  के  बराबर  ही  दोषी

 मुझे  प्रसन्नता  कि  इस  सभा  में  तथा  राज्य-सभा  में  बहुत  से  सदस्यों  ने  यह  अपील  की

 है  फि  भाषा  के

 मामले

 में  मतैक्य  होना
 परन्तु

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  केवल  इतना  ही

 उल्लेख  किया  गया  है  कि  सरकार  को  ग्रामीण है  कि  भाषा  के  सम्बन्ध  में  सभी  विवादों  का

 अन्त  हो  जायेगा  |

 इस  स्थिति  को  दक्षिण  chart  नहीं  मेरा  विचार  यह  हू  कि  चाहे  उत्तर

 प्रदेश  के  रहने  वाले  लोग  हों  या  केरल  के  वे  सब  भारतीय  हैं  शर  उर्दू  परस्पर  मिलਂ  कर  विचार

 करके  द्वीप  समस्या  का  समाधान  करना  इस  समस्या  के  प्रति  निष्पक्ष  दृष्टिकोण  अरपना  कर  ही
 इसका  समाधान  होਂ  सकता

 a  विद्यार्थियों  से  मिला हुँ  उनके  क ुछ  अरपन  संदेह  हैं  ।
 संसद

 सदस्यों  को  उनसे  मिलना  चाहिये

 श् श्  उर्द  श्रीनिवासन  दिया  जाना  चाहियें  कि  उनकी  समस्याओं  के  प्रति  जागरूक  हैं  कहकर  हम

 अन्तोगत्वा  उनको
 भलाई  के  लिपे  कार्य  विद्यार्थियों  कौर  कार्यालय में  कार्य  करने  वाले  लोगों

 में  इतनी  दुरी  हूँ  कि  वे  वापस  में  बातचीत  नहीं  कर  सकते  तौर  इसके  फलस्वरूप  जब  वे  az  हो
 ते  हैं  तो  उन्हे  ard  करना  कठिन  हो  जाता  इसलिये  भाषा  के  मामले में  मेरा  इनु रोप  यह

 है
 कि  राष्ट्रीय  tart

 का  एक  सम्मेलन  बुताया  जाये  जिसमें  विचार  करके  कोई  सुत्र  निकाला
 जाये  जो  सभी  सम्बन्धित  पक्षों  के  लिये  संतोषजनक  हो  |

 विरोधी
 दल  कॉँग्रेस  दल  पर  ग्रा रोप  लगाते  रहत ेह  कि  वह  उनके  मंत्रिमंडलों  को  ग्र पदस्थ

 करने  प्रयास  कर  रहे  सत्ता  प्राप्त  करना  राजनीतिक  दलों  का  काम  हू  शरीर  जब

 स्थान
 खाली  न  हो  कोई  द्रश्य  दल  सत्ता  संभाल  नहीं  सकता  अन्य  दलों  के  साथ-साथ  यह

 कार्प  काँग्रेस  दलਂ  भी  कर  रहा  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  परन्तु  इस  प्रयोजन के  लिये  भ्रष्ट
 aes  अपनाने  का  में  विरोध  करता  ये  तरीके  न  केवल  काँग्रेस  बल्कि  विरोधी  दल  भी  उन्हेँ
 झपना  रहे  उत्तर  पंजाब  कौर  पश्चिम  बंगाल  इसी  बात  के  उदाहरण
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 Re:  Inquiry  into  Circumstances  of  Death  of  Shri  22  February,  1968

 Deen  Dayal  Upadhayaya

 aa  बदलने  की  प्रवृत्ति  भी  उसी  प्रकार  की  कुछ  समय  पहले  प्रधान  मंत्री  ने  कपिल  की

 थी  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  को  अपरस  में  मिल  कर  एक  लाचार-संहिता  बनानी  चाहिय े।

 लाचार-संहिता  में  केवल  दल  बदलने  का  ही  उल्लेख  नहीं  होना  चाहिये  बल्कि  उसमें  विधान  मंडलों  में

 मंत्रिमंडलों  के  अकार  श्र  उनके  कृत्यों  को  भी  सम्मिलित  किया  जाना

 उत्तर  प्रदेश  के  दो  मंत्रियों  ने  मंत्री  बने  रहते  हुए  यहाँ  पर  जाकर  कानन  का  उल्लंघन  इस

 प्रकार  का  उदाहरण  किसी  देश  के  इतिहास में  नहीं  मिलेगा  यह्  कहा  जाता  है  कि  केन्द्र में  विभिन्न

 दलों  की  सरकार  होनी  परन्तु  यदि  मंत्रिगण  उसी  प्रकार  से  कार्य  करें  जैसे  उन्होंने

 उत्तर  हरियाणा  भौर  पंजाब  में  किया  है  तो  भारत  बरबाद  हो  अतः  किसी  प्रकार  के

 सहयोग  को  शा  करने  से  पहले  हमें  संस्थानिक  कार्य  करने  के  तरीकों  कौर  समस्या  के  साथ

 निपटने  के  उचित  तरीकों  को  मन  में  धारण  करना  चाहिये

 अज  प्रत्येक  व्यक्ति  देवा  की  आधिक  स्थिति  के  बारे  में  शिकायत  कर  रहा  यह  एक

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  श्री  श्रीकान्त  नायर ने  चावलਂ  कौर  श्रनाज  की  समस्या  का  उल्लेख

 किया  एक  समय  भरायेगा  जब  सभी  दलਂ  सिल  कर  क्षेत्रीय  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  निश्चय

 यह  क्षेत्रीय  प्रणाली  easy  को  प्रश्न  देती  है  प्र  यह  देश  की  एकता  कौर  अखण्डता  के

 विरुद्ध  इस  प्रणाली  से  भ्रष्ट  भ्रष्ट  व्यापारियों  ate  भ्रष्ट  श्रषिकारियों  को  लाभ

 होता

 en  किसी  विशेष  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  कौर  राय  की  परवाह  न  करके  श्रमिकों  को

 उत्तेजित  करते  हैं  ब्रोकर  इसके  साथ-साथ  उद्योगपतियों  से  हम  कुछ  कौर  राशा  करते  इस  प्रकार

 उद्योगपति  अधिक  लालची  हो  जाते  फिर  उनका  काम  ही  अधिक  से  अधिक  लाभ  कमाना

 इसके  पहचान  लोक-सभा  भोजन  के  लिये  दो  बजे  म०  प०  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Luch  till  Fourteen  of  the  Clock.

 लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  वो  बजे  स०  प०  समवेत  हुईं  ।

 The  Lok-Sabha  then  reassembled  after  Lunch  at  Fourteen  of  the  Cloek.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 — a

 श्री  दीन  दयाल  उपाध्याय  की  मृत्यु  की  परिस्थितियों

 की  जांच  के  बाये  में

 RE:  INQUIRY  INTO  CIRCUMSTANCES  OF  DEATH  OF

 SHRI  DEEN  DAYAL  UPADHAYAYA

 ShriKanwar  LalGupta  (Delhi  Sadar  )  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be
 Pleased
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 3  1889  राष्ट्रपति  के प््निभाषण  पर  घन्यवाद  प्रस्ताव

 tostate  the  latest  progress  made  in  the  inquiry  pertaining  to  the  circumstaces  of  death  ofShri  Dia

 Dayal  Upadhayaya  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Communications  (Dr,  Ram  Subhag

 Singh)  :  I  shall  inform  the  hon’  bleHome  Minister  about  it  but  it  will  be  possible  for  him

 only  on  receipt  of  the  Inquiry  Report.  If  he  has  received  any  information,  he  will  definitely

 give  it.

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 MOTION  OF  THANKS  ON  THE  PRESIDENT’S  ADDRESS

 श्री  हनुमन्तय्या  :
 जन  मैं  श्रमिकों  की  माँगों  ak  उन  माँगों  को  पुरा  करवाने  के  तरीकों की

 ध्रोर  देखता  हूं  तो  मैं  यही  महसुस  करता हैँ  कि  उनमें  कभ  बुराइयां  नहीं  हैं  ।  श्रमिक

 अपनी  माँगें  करवाना  चाहत े@  oat  उद्योगपति  मनमाने  दामਂ  वसूल  करना  चाहते

 हैं  परन्तु  इसके  परिणामस्त्रूप  उपभोक्ता  at  पिस  रहा  इसलिये  बेचने  वालों  की  मार्केट

 को  खरीदने  वालों  की  alae  में  बदल  देना  चाहिये  ।  देश  में  तभी  संतोष  होगा  ।  हम  सबको

 भ्रार्थिक  संतुलन  कायम  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |

 राष्ट्रपति ने  च७५  अभिभाषण  में  प्रशासनिक  सुधार  झ्रायोग  का  उल्लेख  किया  सहयोग
 की  प्रवृत्ति  अपनाना  प्रत्येक  देशभक्त  का  कत्तव्य  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  20  wea  दल

 नियुक्त  किए  थे  जिनमें  से  15  शरयान  दलों  ने  भ्रपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  ate  पाँच  ने

 कभी  नहीं  किए  प्रशासनिक  सुधार  ग्रा योग चार  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  चुका  योजना  आयोग

 के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किए  गए  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित  भी  किया  जा  चुका  हमने  राज्य

 सरकारों  को  राज्य  योजना  ates  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  ये  राज्य  योजना  ats

 प्रभावशाली  ढंग  से  काय  करेंगे  कौर  अ्रपनी  योजनायें  फिर  wag  केन्द्रीय  योजना

 अयोग  एक  राष्ट्रीय  योजना  बनायेगा

 प्रशासनिक  सुधार  अयोग  ने  सरकारी  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  में  चाहता  ह  कि  संसद्‌  ga  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  करे  जिससे  जो  सिफारिशों

 उन्हें  भ्रनुचित  प्रतीत हो  उन्हें रह  कर  भारतਂ  सरकार  में  12  सरकारी  उपक्रम  हैं
 a  उनमें  2,500  करोड़  रुपए  से  अधिक  पूंजी  लगी  हुई  हूं  ak  एक  या  दो  वर्षों  में  इनमें

 1000  करोड़  रुपए  कौर  लगा  दिए  इस  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक  सुधार  झ्रायोग  ने  जो

 सिफ़ारिशों
 की  हैं  उन  पर  dag  को  कम  से  कम  एक  सप्ताह  तक  विचार  करना  तभी

 aa  की  इतनी  बड़ी  धनराशि  पर  संसद  अपना  प्रभावशाली  नियंत्रण  रख  सकती  यह  सम्भव
 ०

 है  कि  इस  मुद्रास्फीति  ate  ग्रामीण  प्रगति  में  असंतुलन  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  भी  एक  कारण  हो
 क्यों  कि  इस क्षेत्र  में  उत्पादन  श्र  उसकी  राय  खं  और  नियोजन

 के  अनुरूप नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  हमारा  विश्वास  परन्तु  इसके  साथ  सरकार  तथा  इस

 vag ने
 मिश्रित  श्रेय-ब्यबस्था  को  hart

 किया  हमें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी  प्रोत्साहन
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 देना  उनकी  निन्दा  करना  ठीक  नवदीं  सरकारी  क्षेत्र  पौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  gas

 चलना

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  नवीनतम  प्रतिवेदन  बजट  तैयार  लेखा  अर  लेखा  परीक्षा

 करने  के  बारे  में  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  दस्तावेज़  हमने  एक  नवीन  fara  नं  का

 सुझाव  भी  दिया  हूँ  जो  हमारी  प्राचीन  परम्परा त्रों  कौर  इस  देश  के  जो  वर्षा  के  श्लाघा  पर

 निर्धारित  होता  के  नकुल  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  के  बाद  संसद  को  कोई

 करना

 हमने  सरकारी  क्षेत्र में  लेखा  परीक्षा  बोड़  स्थापित  करने  की  भी  सिफारिश  की

 सिफ़ारिशों  में  कई  नये  एवं  आधुनिक  सुझाव  fet  भये  में  चाहता  हूँ  कि  संसद  इन  पर  चर्चा

 करे

 हमने  मंत्रिमंडलों
 में

 मंत्रियों  संख्या  निर्धारित  करने  के  बारे
 में  एक  अध्ययन  दल

 नियुक्त  किया  था  ।  गत  सप्ताह इस  दल  का  प्रतिवेदन  मिला हे  गौर  हम  इस  सम्बन्ध  में  दी  घ्

 रिणों  यदि  tate  सरकारें  शासन  अच्छी  तरह  चलाती  तो  सर्वप्रथम  में  उनका

 बाद  तू  हमने  देखा  हू  कि  बहिष्कार  में  39  मंत्रियों  ने  acy  ली  tate  इसके  श्रतिरिवत

 ale  भी  मंत्रो  बनाये  जा  रहे  ऐसे  राज्य  में  सुधार  की  क्या  गुंजाइश  है  ।  राजनैतिक

 कता  इतनी  बढ़  नयी  g  कि  दलਂ  बदलने  वाला  प्रत्येक  व्यक्ति  किसी  न  किसी  रूप  में  मंत्रिमंडल  में

 हे  लिया  जाता  इसलिये  मेरे  विचार  में  संसद  को  इस  विषय  पर  गम्भीरतापुवंक  विचार

 करना  चाहिये  क्यों  कि  पूछता  से  दही  प्रशासन  को  aa  दलदल  से  निकाला  जा  सकता

 sit  ato  so  सिह  वेव  :  पन्द्रह  वर्ष  की  योजना  के  बाद  भी  राष्ट्रपति ने  झपने

 अ्रमिभाषण में  यह  कहा  हू  कि  सुखे  के  फलस्वरूप  कृषि  सम्बन्धी  उत्पादन  कम  gut  है  जिसकों
 2

 प्रौद्योगिक  उत्पादन पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  कृषि  हमारे  देश  का  मूल  उद्योग  है  जिससे  लोगों

 को  अनाज  मिलता  उद्योगों  के  लिए  कच्चा  माल  मिलता  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कहा

 गया हूँ  कि थोक  मूल्यों  की  वृद्धि में  कमी  हुई  भ्र नाज  के  उत्पादन  में  200  लाख
 टन  wars

 की  वृद्धि  के  ब्रा वजूद  थोक मूत्पों  में  अब  भी  9.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  यह  स्थिति  क्षेत्रीय  व्यवस्था

 शर  अनावश्यक  नियंत्रणों  के  कारण

 यह  vada  की  बात  ह  कि  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  अधिक  उत्पादन  वाले  बीज  पैदा  करके

 कृषि  के  क्षेत्र  में  प्रशंसनीय  कार्य  किया  दुर्भाग्य  से  उनकी  सप्लाई  कम  हूँ  कौर  वे  चोर

 बाजार  में  बिकते  हैं  जिससे  उनका  उद्देश्य  समाप्त  हो  जाता

 भारत  कृषि  के  सम्बन्ध में  जब  भी  मुख्य तौर  पर
 वर्षा

 पर
 निर्भर  अब  कृषि  के

 सम्बन्ध  में  तकनी की  प्रगति  के  फलस्वरूप  सिंचाई  are  बाढ़  नियंत्रण  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध

 होनी  उन्हें  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  तब  तक  बहुत  कम  भूमि  में  सिचाई

 व्यवस्था  हो  सकी  किसानों  के  लिये  बिजली  ग्रां दि  की  व्यवस्था  से  उन्हें

 साहन  मिलेगा  और  कृषि  सम्बन्धी  उत्पादन  में  पर्याप्त  सुधार  इस  में  में  यह

 भी  बताना  चाहता  हूँ  कि  बाढ़-नियंत्रण की  सुविधाएं  सब  राज्यों  में  समान  रूप  से  उपलब्ध
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 लाता

 नहीं  जिन  क्षेत्रों  में  सुखा  पड़ता  है
 यदि  वहाँ  पर  पर्याप्त  जलਂ  की  व्यवस्था  की  जाय

 तो  वे  भ्र पनी  कठिनाइयाँ  दूर  कर  सकते  उड़ीसा  को  इस  सम्बन्ध  में  सबसे  अधिक

 >
 कठिनाई  का  सामना  करना  TST  Q  |

 यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  उड़ीसा  कौर  पद  स  में  ae  तुफान  कौर  कोयना  भूकम्प  जेसे

 प्राकृतिक  आपदाओं  जिनमें  लाखों  लोगों  का  नुकसान  हु  राष्ट्रपति  के  प्र भि भाषण  में  कोई

 उल्लेख  नहीं

 रब  सरकार  हिंसात्मक  झालोद
 विभाजन कारी  शक्तियों  कौर  सामरिक  महत्व  की

 भर्ती  क्षेत्रों  में  कानून  शौर  व्यवस्था  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  चिन्तित  प्रतीत  होती  इस  स्थिति

 के  लिपे  देश  विरोधी  तत्व  जिम्मेदार  हैं  जो  लोकतंत्रीय  संस्थापकों  और  लियों  को  कमजोर

 बना रहे  इसा  कारण  झ्राधिक  ae  सामाजिक  अस्थिरता  20  वर्षों  के  वासन

 के  cea  भी  काँग्रेस  देश  में  ग्रामीण  स्थिरता  कायम  नहीं  कर  सकी  कॉग्रेस  सरकार  की

 नीतियों  से  श्रधिकारीतंत्र  ौर  तकनीकों  जो  किसानों  र  कर्मचारियों  का

 गोबर  करते  हैं  लाभ  हो  रहा  काँग्रेस  सुराकार  जो  कार्य  20  वर्षों  में  नहीं  कर  सकी  वह  झांझा

 करती  है  कि  गैर-कांग्रेसी  सरकारे  उसे  कार्य  को  11
 महीने

 में  कर

 ora  स्थिति  यह  हैं  कि  म्रत्यधिक  योग्य  तकनीकी  व्यक्ति  बेरोजगारी  की  समस्या

 सामना कर  रहे  यदि  सरकार  उन्हें  यहाँ  पर  पर्याप्तਂ  सुविधायें  नहीं  दे  सकती  तो  उन्हें  विदेश

 में  रोजगार  ढूंढ़ने  से  रोकना  नहीं  संयुक्त  राष्ट्र  के  व्यापार  एवं  विकास  सम्मेलन  में

 राष्ट्रपति  ने  amma  झ्भिमषग  में  कहा  था  कि  संसार  में  अस्थिरता  तथा  तनाव  धनवान  कौर  गरीब

 राष्ट्रों  क ेबीच  विषमता  के  कारण  परन्तु  फिर  भी  हमारे  देश  में  राज्यों  के  विकास  के  सम्बन्ध

 में  वि  संतुलनों  को  दूर  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  जा  हमारे  देश  में  उड़ीसा

 राज्य  पिछड़ा  हुमा  वहाँ  की  प्रतिव्यवित  भराय  सबसे  कम  इस  क्षेत्र  में

 संचार  कौर  पत्तन  सम्बन्धी  सुविधाओं  के
 विकास  की  काफी  क्षमता  तलाश  औद्योगिक  समूहों

 जैसे  उत्पादक  क्षत्रों  में  यदि  पूंजी  लगाई  जाये  तो  उसमे  इंजीनियरों  को  रोजगार  कुछ

 विषमताएं  दुर  होंगी  ।  ऐसा  करने  से  कृषि  के  लिये  भी  सामग्री  मिलेगी  अर  विदेशी  सहायता  पर

 निर्भरता  कम  होगी  ।

 राष्ट्रपति  ने  सरकार  के  द्वारा  हमारे  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  संचालन  कुद्दालतापुवेक  करने

 art  वाणिज्यिक  जहाजरानी  तथा  पत्तन  की  सुविधाएं  के  विकास  करने  के  सरकार  के  इरादे

 की  घोषणा  की  थी  परन्तु  पत्तन  के  सामान्य  माल  उतारने  के  घाट  के  विकास  शर  निर्माण

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  यह  पत्नी  भारत  में  सबसे  गहरा  पत्तन  ह  भारत  सरकार ने

 उड़ीसा  सरकार  को  बिता  कोई  tar  दिये  इस  पत्तन  कार्यभार  सम्भाला  ol  छोटे  पत्तनों  के

 विकास  के  लिये  भी  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  हल्दिया  ate  पारादीप  के  बीच  चाँदबाली

 ae  पारादीप  शौर  विशाखापत्तनम  के  बीच  गोपालपुर  में  छोटे  पत्तनों  के  निर्माण  की  ac री प यधिक

 भ्रावदयकता
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 ae  खेद  की  बात  है  कि  उड़ीसा  कौर  बिहार  के  बीच  सीमा-विवाद  oft  तक  हलਂ  नहीं

 gar  में  सरकार  सै  secre  करता हे
 कि  वह  इस  काम  के  लिये  एक  सीमा  आयोग  नियुक्त

 करे  जिससे  इस  समस्या  का  संतोषजनक  ढंग  से  समाधान हो

 यह  संतोष  की  बाते  ह  कि  सरकार  नौसेना  के  विस्तार  एवं  श्राधुनिकौकरण  के  कार्य  में

 संलग्न  है  जिससे वह  सिंगापुर  dic  ward  महासागर
 से  aes

 कौर  भ्रम रीक नों  के  चले  जाने  से

 उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  कर  हमें  न्यू  आस्ट्रेलिया तथा  अन्य  मित्र  देशों
 के  साथ  मिल  कर  संयुक्त  प्रतिरक्षा  की  व्यवस्था  करनी  प्रतिरक्षा  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर

 बनने  के  लिपे  सरकार  काफी  प्रयत्न  कर  रही  है  परन्तु  उन्हें  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  वर्तमान

 प्राथमिक  यंग  में  परम्परागत  हथियारों  का  अधिक  महत्व  नहीं  रह  गया  इसलिये  दक्षिणपूर्व

 एशिया  की  संगीत  प्रतिरक्षा  की  व्यवस्था  से  ही  चीन  के  साम्यवादी  साम्राज्यवाद  के  श्रवण  लिक

 दबाव  से  बचाव  हो  सकता

 भी  रा०  हो०  :  हमारे  देश  को  दो  युद्धों  se  दो  कालों  का

 सामना  करना  पड़ा  है  जिसके  देश  की  श्रेय-व्यवस्था  को  काफी  धक्का  लंगा  इस  स्थिति  को

 ले  कर  विदेशो ंमें  काफी  झूठा  प्रचार  होता  रहा  चाहे  प्रचार  कुछ भी  रहा हो  हमारे  देव ने  इन

 आदेशों  का  बड़ी  बहादुरी  से  मुकाबला  किया  श्रब  हम  श्रात्मनिभंर  होने  जा  रहे  हैं  तर

 हमें  are  हे  कि  हमें  इस  काय  में  सफलता  मिलेगी  ।

 झ्रात्मनिर्भरता  का  विचार  करतेहुए  हमें  सामाजिक  न्याय  की  बात  को  नहीँ  भूलना  चाहिये  ।

 हमें  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  हमारे  देवा  में  देहातों  की  संख्या  खालिक  है  प्रौढ़  भारतीय  जनता

 के  जोवन  निवाह  का  मुख्य  साधन  कृषि  यह  देखा  गया  ह  कि  कृषि  भूमि  के  वितरण  की  स्थिति

 बड़ी  विषम  हम  भूमिहीन  खेतिहरों  कौर  कृषि  संम्बन्धी  श्रमिकों  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  रहे

 आज  भी  खेती  योग्य  परती  भूमि  बेकार  पड़ी  जब  हजारों  कौर  लाखों  की  संख्या  में

 भूमिहीन  लोग  झ्र ौर  खेतिहर  श्रमिक  मौजूद  हैं  तो  सरकार  इस  परती  भूमि  को  इन  लोगों  को  क्यों

 नहीं  देती  जिससे  उस  भूमि में  खेती  की  जा  सके  ?  कई  वषों  से  खेतिहर  श्रमिकों  की  स्थिति  की  ओर

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  जब  पास  ह  था  तो  मेंने  कहां

 था  कि  भूमिਂ  का  जितना  छोटा  एकक  होगा  उसमें  परिश्रम  अधिक  हो  सकेगा  ae  उत्पादन  श्रमिक

 इसलिये  फालत  भूमि  भूमि द्दीन  किसानों  को  दी  जानी  भूमि  की  श्रघिकतम  सीसा

 कर  छेनी  चाहिये |

 न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  खेतिहर  मजदूरों  की  स्थिति

 की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  एक  नयी  जाँच  समिति  बनायी  जामी  चाहिये

 ara  इस  देश  की  wader  का  पाँचवा  भाग  अनुसूचित  जाति  कौर  श्रतुसुष्चित  जनजाति

 के  लोग  हैं  उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  संविधान में  उपबन्ध  रखे  गए  यहाँ  तक  कि

 अनुसूचित  जाति  कौर  जनजातिਂ  आयुक्त  का  एक  पद  भी  बनाया  गया  हैँ  शर  पिछड़े

 हुए  वर्गों  के  लिये  एक  आयोग  की  स्थापना  भी  की  गयी  परन्तु  अनुसूचित  जाति  कौर  श्रमुखुचित
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 जनजाति  के  agar  की  यह  शिकायत  रहती  है  कि
 उनके  साथ  सहयोग  नहीं

 किया  उन्होंने

 जो  प्र  तिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  मेने  उसे  पढ़ा  हैऔर  उससे  यह  स्पष्ट  हो  जाला ह  कि  उन्हें  कोई

 सुचना  नहीं  दी  इसलिये  में  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  कि  इन  के  कल्याण  के

 लिपे  एक  gem  मंत्री  होता  चाहिये  ate  एक  अलग  मंत्रालय  बनाया  जाना  मंत्री  इन्हीं

 जातियों  का  दोता  चाहिये  क्योंकि  यह  एक  मनोवैज्ञानिक  मामला  हूँ  |

 बौद्ध  लोगों  को  सुविधाएं  देने  के  लिये  काफी  समय  से  विचार  किया  जा  रहा  हैं  परन्तु इस
 सम्बन्ध  में  प्रभो  तक  कोई  कार्रवाही  महीं  की  गयी  त  में  सरकार

 से  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  वे  बौद्ध  लोगों  को  सुविधायें  देने  पर  ध्यान

 ग्राम  मे  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  दलਂ  बदलने  की  काफी  निन्दा  की  गयी  इस  सम्बन्ध

 में  मेरा  विचार  यह  हू  कि  यदि  राजनीति को  नई  दिशा  देने  के  लिये  दल  बदला  जाता  है  हो  उसकी

 निन्दा  नहीं  की  जानी  चाहिये  तौर  यदि  दल  बदलने  के  पीछे  सत्ता  के  लालच  की  भावना  हो  तो

 उसकी  अवद्य  निन्दा  को  जानी

 हमें देश  के  पीते  और  शक्ति  को  ध्यान  में  रख  कर  अपनी  विदेश  नीति फर  फिर  विचार

 करना  चाहिये  ।  यह  कहा  गया  है  कि  ग्रा कांता  को  झ्राक्रमण  का  लाभ  नहीं  उठने  दिया  जाये  परन्तु

 प्रभी  तक चीन के  कब्जे  में  हमारा  क्षेत्र  क्यों  पड़ा  है  क्या  हमें  तिब्बत  के  सम्बन्ध  में

 अपनी  नीति  को  नहीं  बदलना  चाहिये ?  oer  में  सें  यह  कटना  चाहता  हु  कि  हमें  दलाई  लामा

 की  सहायता  करनी  चाहिये  जिससे  तिब्बत  स्वाधीन  हो  सके  भ्र  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  अपना

 उचित  स्थान  TET  कर

 थी  अंबाजागन  प्रारम्भ  में  में  यह  कहना  चाहता  हे  कि  मुन्ने

 कषगम  दल  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  दौरान  किसी  व्यक्ति  या  पद  का  श्रीभान  करने  के  लिये

 नहीं  बल्कि  सरकार  aver  की  गयी  गलतियों  के  कारण  अनुपस्थित  राष्ट्रपति  ने  गुण्डागर्दी

 भर  गैर-कासनी  सतिविधिधों  की  निर्दय  की  हू  कौर  हम  उनके  इन  विचारों  से  सहमत

 हम  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  सड़कों  पर  हिंसात्मक  आन्दोलनों  से  लोकतंत्रीय  प्रणाली  कमजोर

 होती  aa  राष्ट्रीय  एकता  को  खतरा  पैदा  हो  जाता  जब  से  सरकार  नहीं  मानती

 तो  लोगों  के  पास  आन्दोलन  कौर  प्रदान  करने  के  सिवाय  कौर  कोई  विकल्प  नहीं  रह  जाता

 दक्षिण  में  जो  हिन्दी  विरोधी  भ्रान्दोलन  हुए  हैं  कौर  संविधान  का  भाग  जलाने  की  घटनायें  हुई

 हैं  उनके  सम्बन्ध  में  र्थ्य  सरक,र  कार्यवाही  कर  रही  हूँ  कौर  भ्रपर.धघी  व्यक्तियों  सजा  दी

 राजभाषा  के  प्रश्न  को  ले  कर  दक्षिण  में  जो  अ्कदो लने  हुए  उसके  नयें  केन्द्रीय  सरकार

 उत्तरदायी  है  ।

 राष्ट्रपति  ने  अरपन  afar  में  कहा  ह  कि  सरकार  की  नीति  देश  की  को  बनाये
 क रखने  की  veg  वस्तुस्थिति  यह  नहीं  हिन्दी  को  लादने  से  अन्य  भाषाओं  का  face

 समाप्त  नहीं  हो  सरकारी  भाषा  संशोधन  विधेयक  शौर  उससे  सम्बन्धित  को

 क्रियान्वित  करके  देश
 की  एकता  के  seer  को  पूरा  किया  जा  सकता  इस  बात  में  च्च्
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 संदेह  ग्राम  देश  में  दो  प्रकार  का  प्रशासन  चल  रहा  केन्द्र  सरकार  को  अहिंदी  भाषी
 राज्यों  के  साथ  ग्रंप्रेजो  में  पत्र-व्यवहार  करना  पड़ता  है  झर  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  साथ  ह्विटनी  में
 करना  पड़ता

 भाषा
 के  सम्बन्ध

 में
 सबसे  बड़ी  गलती  संविधान  सभा ने  की  जिन्होंने  हिन्दी

 के  सैनिकों  की  माँग  को  उस  समय  स्वीकार  कर  लिया  था  कि  feed  संघ  की  राजभाषा  होनी

 चाहिये  ।  उन्होंने  बाद  में  होने  वाली  कठिनाइयों  पर  विचार  नहीं  किया

 जब  से  दक्षिण  में  हिन्दी  area  को  गई  है  तामील  भाषी  लोग  इसका  विरोध  कर  रहे
 श्री  प्यारेलाल  ने  अ्रपनी  पुस्तक  गाँधी  जी  के  संस्मरण  में  उल्लेख  किया  है  कि  शायद  राजा  जी

 भी  गान  कौर  राष्ट्रीय  ध्वज  की  हिन्दी  को  राष्ट्रीय  भाषा  बनाने  को  तैयार  हो
 जाते  परन्तु  वह  कभी  भी  इस  बात  के  लिपे  सहमत  नहीं  होते  कि  केवल  हिन्दी  को  राजभाषा  का

 स्थान  दिया  हिन्दी  सैनिक  लोग  हिन्दी  को  अनिच्छुक  लोगों  पर  उनकी  सहमति  के  fear

 थोपना  चाहते  इसी  कारण  हिन्दी  का  विरोध  भी  बढ़ता  जा  रहा  हैं  कौर  ग्रान्दोलन  भी  समाप्त

 नहीं
 हो  रहे

 हिन्दी  भाषा  भाषियों  के  लिये  हिन्दी  भाषा  भाषियों  की  करीबी  इयों  को  समझना  असम्भव

 लोकतंत्र  की  प्रगति  के  लिये  न  तो  ae  सहायक  है  भ्रौर  न  यह्  वाँछनीय  ही  हिन्दी  wiz

 गप्रहिन्दी  भाषा  भाषियों  में  समानता  कौर  भ्र समान  अधिकारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पन्त में  ऐसा
 समय  श्रायेंगा  जबकि  अ्रहित्दी  भाषा  भाषियों  में  रोष  उत्पन्न  हो  जायेगा  श्र  देश में  एकता

 पित  करना  कठिन  हो  ।

 किसी  एक  वर्ग  की  भाषा  को  राजभाषा  बनाकर  केवलਂ  उस  को  लाभ  नहीं  पहुंचाना

 ऐसा  तब  ही  सम्भव  हो  सकता  है  जब  प्रंग्रेजी  को  या  उन  राष्ट्रीय  भाषाओं  को  जिन्हें

 संविधान  द्वारा  मान्यता  दी  गई  है  कौर  जिन्हें  राज्य  सरकारों  ने  भ्रपने-भ्रपने  राज्यों  में  राजभाषा

 के  रूप  में  स्वीकार  राजभाषा का  स्थान  दिया  जाये  ।  केद्र की  शक्तियों  को  राज्यों  में

 जित  किया  जाना  जब  तक  कोई  संवैधानिक  व्यवस्था  की  जाये  केवल  अंग्रेजी  को  राजभाषा

 के  रूप में  जारी  रखना  लिये  अंग्रेजी  को  जारी  रखने  का  विरोध  करना  उचित  नहीं  श्री

 बहादुर  शास्त्री  ने
 1962  में  युवक  कॉँग्रेस  के  दीक्षांत  समारोह  में  यह  विचार  व्यक्त  किए  थे

 भाषा  सब  राज्यों  कें  बीच  सम्पकं  की  भाषा  राज्यों  शर  केन्द्र  के  बीच  भी  पत्र

 व्यवहार  भ्रंग्रेजी  में  ही  होना  यदि  ग्रंग्रेजी  को  समाप्त  कर  दिया  गया  तो  देश  का  विघटन  हो

 जायेगा  भाषा  प्रदान  पर  दूर  दृष्टिकोण  ग्रोवर  राष्ट्र  की  एकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार

 करना

 क्या  राजभाषा  )
 विधेयक  पर  विचार  करते  समय  इंस  दीपक  विचार  किया  गया

 a
 था ?  इस  बात  पर  विचार  नहीं  किया  गया  तब  ही  एसा  कहा  जाता  f  कि  तरन्त  में  हिन्दी

 भाषा  ही  राजभाषा  का  स्थान  ।  इसी  कारण  हम  इस  समस्या  को  हल  करने  में  सम  नहीं
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 विधा

 एकीकरण  की  प्रतिक्रिया  को  पुरा  करना  अभी  बाकी  देश  को  संगठित  करने  के  लिये

 संविधान  ही  पर्याप्त  नहीं  लोगों को  यह  महसूस  करना  चाहिये  कि  वे  सब  मिलकर  एक  राष्ट्र

 a  |

 area  में  विभिन्न  माषाएं  तथा  संस्कृतियाँ  किसी  एक  प्रादेशिक  .  भाषा  को

 सरों  पर  नहीं  लादा  जाना  चाहिये  ।  विधायक  के  साथ  जड़े  संकल्प  के  कारण  दक्षिण  के  नवयुवकों  में

 भय  उत्पन्न हो  गया

 मद्रास  विधान  सभा में
 पारित  किए  गए  संकल्प से  यह  कहा  गया  हूँ  कि  चूंकि  भारत  में  बहुट

 सी  भाषाएं  बिल  जाती  हैं  हिन्दी  को  ही  राजभाषा  बनाना  उचित  नहीं  यह  कहा
 गया  है  कि  देश  में  एकता  तभी  है  जब  हिन्दी  को  ही  केन्द्र  की  एकमात्र  राजभाषा

 घोषित  किया  उचित  यही  होगा  fe  संसद  द्वारा  पारित  इस  संकल्प  को  शीघ्र  वापिस

 ले  लिया  जाये

 मद्रास  विधान  सभा  में  संकल्प  से  उत्पन्न  हुई  परिस्थितियों  के  ही  कारण  विधान  सभा  ने

 त्रिभाषा  सुत्र  त्यागने  का  निर्णय  किया  इससे  पहले  त्रिभाषा  सुत्र  को  कार्यान्वित  किया  गया

 था  परन्तु  पुरी  तरह  नहीं  ।  तीसरी  भाषा  हिन्दी  को  ऐच्छिक  विषय  रखा  गया  था  कौर  ऐच्छिक  विषय

 होत  भी  वह  परीक्षा  के  दृष्टिकोण  से  अ्रनिव।यं  नहीं  एक  प्रकार  से  यह  विद्यार्थियों  पर

 भार  थी  शर  इसका  चविद्याधियों  ने  तीब्र  विरोध  विद्यार्थी  इसको  dad  के  लिये  तैयार  न  थे

 किन्तु  भूतपूर्व  मद्रास  सरकार ने
 केन्द्र  सरकार  को  प्रसन्न  करने  के  उद्देश्य  से  त्रिभाषा  सुत्र  को  कार्य

 कवित  किया  परन्तु  व्यवहारिक  तौर
 पर  एसा  नहीं

 हिन्दी  भाषी  विशेषकर  जो  प्रशासन  में  हिन्दी  लादने  का  प्रयास  कर  रहे
 ग्र काश वाणी  का  भी  प्रयोग  केवल  fest  भाषी  लोगों  के  लिये  ही  किया  जाता

 इस  सब  का

 कया  प्रयोजन  हिन्दी-देवनागरी  के  अंक  संविधान  में  स्वीकृत  नहीं  हिन्दी  हमारे  ऊपर

 झपना  अधिपत्य  नहीं  जमा  हिन्दी  का  विरोध  हम  अंग्रेजी  के  लिये  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि
 लोकतंत्र और  देश  की  एकता  के  लिये  कर  रहे

 कृषि  तथा  सामुदायिक  विकास  मंत्री  जगजीवन  रास )  ट  बहुत  प्रवक्ता
 की  बात  है  कि  सभा  इंस  बात  से  सहमत

 है  कि  देवा  की  एकता  ae  संगठन  बनने  रखना

 हमारा  देश  बहुत  बड़ा  जिससे  विभिन्न  usa,  भाषाएँ  भ्र ौर  विभिन्न  संस्कृति  के  लोग

 रहते  एसी  होते  हुए  भी  हमारा  एक  राष्ट्र  देश  की  एकता  wit  विशेषकर

 साँस्कृतिक  एकता  शताब्दियों  से  बनी  हुई  बड़े  दुःख की  बाते  हूं  कि  देश  में
 विघटनकारी

 प्रवृत्तियाँ  जोर  पकड़  रही  हैं  जिससे  देश  की  अखंडता  कौर  एकता  को  खतरा  पैदा  हो  गया
 देश  भ्र खंड ता  कौर  एकता  को  बनाने  के  लिये  यह  आवश्यक  :  है  कि  सब  राजनी तिक

 दल  इन  प्रवृतियों  कों  निरुत्साहित

 हमारे
 देग  के

 विभिन्न  राज्य
 किसी  राज्य

 के  व्यक्ति
 को  दुसरे  राज्य में  जाने  पर  रोक

 Ne  के  fea  को  लेक mh  ra  अभियान प् नहीं  साम्प्रदायिक  दंगे  और
 चलाये  जाते
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 , ~

 सब  समस्याएं  ' किसी  a  की  समस्याएं  न  हो  कर  देश  की  समस्याएं  इन  को  टल

 करने के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  सब  राजनीतिक दलों  के  नेता एक  स्थान  पर  बै  कर  इस  समस्या

 का  हल  खोजें  |

 जहाँ  तक  भाषा का  सम्बन्ध  किसी  देश  के  किसी  भी  भाग  में  यह  भावना  नहीं  होनी

 चाहिये  कि  किसी  भाषायी  at  पर  हिन्दी  लादी  जा  रही  में  ऐसा  नहीं  कहूँगा  कि  चूंकि  हिन्दी  को

 राज-भाषा  घोषित  कर  दिया  गया  तो  हिन्दी  ही  अन्य  भारतीय  भाषियों  के  मुकाबले  अधिक

 विकसित  हमें  सभी  भाषियों  का  विकास  करना  चाहिये

 श्री  ग०७  fag  ढिल्लों  पीठासोन  हुए

 |  Shri  G.  5,  Dhillon  in  the  Chair  |

 यदि  छग  में  स्थिरता  नहीं  होगी  are  वहाँ  विनाशकारी  श्रारदोलन  चलते  रहेंगे  तो  देश  में

 otter  विकास  का  कंधार  ही  समाप्त  हो  खाद्य  और  कृषि  का  हमारे  देश  के  आधिक  विकास

 में  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  है प्र ौर  जब  कभी  खाद्य  उत्पादन  पर प्रभाव  है  तो  देश  की  सारी

 श्राधिक-व्यवस्था  संकट  में  पड़  जातीਂ  लगातार  कई  वर्षों  के  सुखे  के  कारण  हमारी

 ब्यबस्था  पर  गम्भीर  प्रभाव

 सौभाग्य  से  इसਂ  वर्ष  कृषि  उत्पादन  बहुत  मच्छी  होने  की  अदा  ह्  इस  at  950  लाख

 टन  खाद्यान्नो ंके  रिका  उत्पादन  की  सम्भावना  अच्छे  मौसम  के  अतिरिक्त  किसानों  का  पुरा

 सहयोग  भी  इस  feats  खाद्यान्नों  में  सहायक  रहा  हमने  कृषि  के  उत्पादन  '  के  तरीकों  में  बहुत

 उत्साह  से  काम  लिया

 इस  रिकार्ड  उपादन  से  हमें  शिथिल  नहीं  ce  जाना  हमें  बैसे  ही  प्रयत्न  जो  हमन

 गत  वर्ष  सुखे  के  समय  किए  थे  जारी  रखने  हम  अपनी  सिंचाई  क्षमता  को  बढ़ाना

 इसके  छोटी-छोटी  सिचाई  योजना  को  भी  जारी  रखना  सभा  को

 इस  ara  की  जानकारी है  कि  इस  समय  देश  के  बहुत  गम्भीर  ates  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा
 Rae  भी  छोटी  सिचाई  योजनाओं  के  लिये  112  करोड  रुपए  को  उपलब्ध

 कराने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  el  वाणिज्यिक  बैंको ंने  कृषि  प्रयोजनों  लिये  लगभग  7  करोड़

 रुपया  रखने
 का

 निर्णय  किया  zi  इसके  अतिरिक्त  वाणिज्यिक  बेक  किसानों  को  ऋण

 से  सदस्यों  ने  यह  शिकायत  की  हूँ  कि  सिचाई  के  क्षेत्र  में  इतनी  संतोष  जनक भी  दे  रहे  बहुत से

 प्रगति  नहों  हो  पाई  जितनी  होनी  चाहिये

 गाँव में  बिजली  का  प्रबन्ध  करने  के  लिये  भी  वाणिज्यिक जैक ों  ने  घनराषशि  देने  की  व्यवस्था

 की

 जब  कि  देश  में  रिकार्ड
 उत्पाद नक नप

 हाता  हैं तो  मूल्यों  का  प्रदान  भी  उठता  है  |

 हमें  इस  बात  की  शर  ध्यान  ना  2  कि  aaa  को  एक  निश्चित  स्तर  सै  नोचे  नहीं  गिरने

 देना  यद्यपि  विभिन्न  aa  क  दाम  गिर  रहे  हैं  तथापि  हमारा  यही  प्रयास  कि
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 फाल्गुन  3,  1889  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  घस्यवाद-प्रस्ताव
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 कृषि  वस्तु द्य ों  के  मृत्य  गिरने  न  खाद्यान्नों के  वसूली  के  मूल्य  बहुत  लाभदायक  स्तर

 पर  निश्चित  किए  गए  इस  बात की  झोर  care  दिया जा  रहा  है  कि  के
 दाम  अनाज

 की  वसूली  के  दाम  से  भी  कम  न  हो  जायें  ।

 यह  set  भी  उठाया  गया  है  कि  wars  का  रिहाई  उत्पादन  होने  के  बावजूद  भी  क्षेत्रीय

 प्रतिबन्ध  क्यों  लगाये  लाते  हैं  ?  क्षेत्रीय  ध्रतिबन्घ  या  विभिन्न  प्रकार  के  नियंत्रण  कौर  विनियमन

 विशेष  प्रयोजनों  के  कारण  लगाये  गए  हैं  और जब  यह  महसूस  किया  जायेगा  कि  इन  प्रयोजनों  से

 कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  तो  इन  नियंत्रणों  कौर  विनियमों  को  हटाने  में  किसी  प्रकार  की

 चिक  नहीं  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेंने  कार्यवाही  की  क्षेत्रीय  प्रतिबन्धों  को  तौर  पर

 हटाने  पर  जब  ही  विचार  किया  जायेगा  जब  कि  सरकार  के  पास  पर्याप्त  मात्रा  में  स्टाक  जमा

 हो  एक  स्थान से  दूसरे  स्थ।न  पर  खाद्यान्नों  के  ले  जाने में  किसी  सीमा  तक  छूट  दे  दी

 गई

 भारतीय  खाद्य  जिसकी  हाल  ही  में  स्थापना  की  गई  को  खाद्यान्नों  की  वसूली  का

 ् कार्य  सौंपा  गया  भारतीय  खाद्य  निगम  कप  FIA  वर  रहा  ।  इस  समय  देवा में  20  लाख

 टन  की  वसूली  की  जाती  जो काफी  संतोषजनक

 कुछ  राज्यों  की  यह  प्र  त्ति  है  कि  वे  झपने  राज्य  से  बाहर  भेजे  जाने  बाले  श्रीजी  का

 ara  मुख्य  लेते  हैऔर  राज्य
 को

 उपभोक्ता ग्र ों  को
 वही  अनाज

 कम  कीमत  पर
 देते

 श्री  विश्वनाथन  :  चीनी  नीति के  सम्बन्ध  में  आपको  क्या  कहना  है  ?

 श्री  जगजीवन  राम  नाद-विदाई  में  याट  विषय  नहीं  उठाया  गया  है  |  बजट  चर्चा में  इस  पर

 विचार  किया  जा

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  South  ):  Why  do  you  not  supply  rice  to  Kerala,  where

 people  are  crying  for  it  ?

 थी
 जगजीवन  राम

 :  जहाँ  तक  केरल  को  चावल  सप्लाई  का  सम्बन्ध  है मुझे  यह  कहना
 कि  विषम  परिस्थिति  के  गत  वर्ष  केरल  को  हम  75,000  टन  aaa  प्रति  नहीं

 दे  पाये  इस  वर्ष भी  हम  उतना  चावल  केरल  को  न  दे  इस  वर्ष  हम  केरल को  जितना

 अधिक हो  सकेगा  चावलਂ  उसकी  मात्रा  40,000  टन  र  कम  नहीं  होगी  ।  वधि  सप्लाई  की  मात्रा

 आन्तरिक  त्र  बाह्य  संसाधनों  से  प्राप्त  चावलਂ  पर  आधारित  होगी  ।  जहाँ  तक

 का  सम्बन्ध  मोटे  चावल  पर  राज  सहायता  का  दिया  जाना  बन्द  कपि  जा  चुका  इस

 प्रकार  चावल
 की  सप्लाई  के  मामले में  केरलਂ  के  साथ  भेदभाव  का  कोई  प्रदान  नहीं  में  सदस्यों

 को  श्रीनिवासन  देता हूँ
 कि  इस  वर्ष  अनाज  की  कसी  नहीं  चावल  की  कुछ  कमी  हो  सकती

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair  J

 श्री  मंगल  थमाडीम  :.  में  समा  का  ध्यान  देश  में  चारों  कौर  cara  waka
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 Motion  of  Thanks  on  the  Address  3  Phalguna,;  1889  (Saka)

 ——

 प्रौढ़  अराजकता  की  झोर  श्रीकृष्ण  करना  चाहता  इससे  जनसाधारण  में  असंतोष  फैला  sa

 सामान्य  व्यतीत  का  जीवन  att  सम्पत्ति  सुरक्षित  नहीं  देश  की  राजधानी  दिल्‍ली

 में  नए  वर्ष  की  पुर्व  संघ्या  को  जोਂ  गुंडापन  उससे  तो  यह  भ्र नू मान  लगता  है  कि  हमारे  गह-मंत्री

 अपनी  जिम्मेदारी  ठीक  से  नहीं  निर्भों  प।य  हैं  और  उन्हें  अपने  ge  से  त्यागपत्र  दे  देना  हिय  ,

 श्री  लालबहादुर  शास्त्री  ने  एसी  परिस्थिति  में  ऐसा  दी  किया

 बम्बई में  दिव  सेना  के  रूप  में  एक  नया  दल  जोर  पकड़ता  जा  रहा  श्रीराम में  ललित

 सेना  तथा  sar  के  अन्य  भागों  में  ऐसे  ही  wea  संगठन  बनते  जा  रहे  ये  संगठन  समाज  में

 घणा सौर  विघटनकारी  प्रवृत्तियाँ  फैला  रहे  ये  संगठन  समाज-वीरानी  ग्रान्दोलनों  का  सूत्रपात

 कर  मिजो  हिल  तथा  नागालैण्ड में  गड़बड़  अभी  तक  चल  रही  देश  में  शान्ति  स्थापति

 करने  में  सरकार  भ्र सफल  रही

 केरल  एक  ऐसा  राज्य  है  जहाँ  सदा  अनाज  के  अभाव  की  स्थिति  बनी  रहती  इसको

 कारण  ag  है  कि  वहाँ  औद्योगिक  फसलें  अधिक  पदा  की  जाती  हैं  जिन्से  केन्द्रीय  स्वर  वो

 पर्याप्त  मात्रा में  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  इसलिये  केरल  यदि  केन्द्र  से  ग्र नाज़  मांगता  है  सनौर

 केन्द्र  उसे  अनाज  देता  है  तो  केन्द्र  उसपर  कोई  नहीं  करता  है  बल्कि  यह  तो  केरल

 राज्य  का  हक  यदि  केरल  को
 ग्रावव्यकतानुसार

 अनाज  न  दिया  गया  तो  उसका  परिणाम

 बुरा  राष्ट्रपति ने  यह  saree  की  हूँ  कि  इस  वर्ष  फसल  बहुत  अधिक  अच्छी  |

 यह  बात  तो  ठीक  है  कि  अनाज  अधिक  पैदा  परन्तु  उसके  समुचित  वितरण  की  कौन

 तथा  सरकार  की  भ्रग्योयता  कौर  अ्रक्षमता  के  कारण  व्यापारी  लोग  मना फ  खोरी

 तथा  सट्टेबाजी  इरादी  सामाजिक  कृत्य  करते  जिनसे  झ्र नाज़  का  वितरण  ठीक  से  नहीं  हो  पाता

 केरल  के  लोग  अनाज  के  लिये  चिल्लाते  रहते  हैं  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  उस  पर  ध्यान

 नहीं  केरल  के  प्रति  at  इस  सौतेले  व्यवहार  को  समाप्त  करना  चाहिये  |.

 कुछ  राज्यों  की  श्रौद्योगिकीकरण  की  दृष्टि  से  उपेक्षा  कीं  जा  रही  औद्योगिकीकरण
 से

 केरल  की राज्य  को  लाभ  होता  है  ate  उसमें  रोजगार  के  अवसर  अधिक  उपलब्घ  होते

 भी  औद्योगिक  विकास  कौ  दृष्टि  से  उपेक्षा  की  जा  रही  केरल में  शिक्षित  लोगों  की  प्रतिशतता

 सर्वाधिक  है  बनी  वहाँ  सबसे  अधिक  शिक्षित  लोग  बेरोजगार  अत  केरल  में  उद्योगों  का

 विकास  तेजी  ही  से  किया  जाना  चाहिये  जिससे  कहाँ  बेकारी  की  समस्या  हल  हो  जाय े।

 mae  aa  के  मूल्य  बहुत
 धिक  ऊँचे  सरकार  इस  प्रकार  के  कार्य  करती

 है  जिससे  पूंजीपतियों  चोरबाजारी  करने  वालों  को  सहायता  मिलती  चीनी  पर  से  नियन्त्रण

 दद्दा  कर  सरकार ने  क्या  जनसाधारण को  कोई  लाभ  पहुँचाया ?  पहले
 चीनी  का  भाव  1-80  रुपए

 था  जो  अब  बढ़कर  450  रुपए  हो  गया

 राष्ट्रपति ने  art  श्रमिभाषण  में  केरल-मे सूर
 सीमा-विवाद  का  भी  जिक्र  किया  यदि

 सरकार  वास्तव  में  सीमा-विवाद  को  सुलझाना  चाहती  है  तो  उसे  केरल  के  उत्तरी  शरर  दक्षिणी

 दोनों  सीमाओं  पर  विचार  करना  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  sy  pa रान  लका  कन्याकुमारी
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 का  जिला  मद्रास  को  दे  दिया  गया  तथा  नीलगिरी  जिले में  गुडूर  तालुक  के  क्षेत्र  को  केरल

 से  छीन  लिया  ये  क्षेत्र  भौगोलिक  तथा  सांस्कृतिक  दृष्टि  से  केरल  के  यदि

 ये  उपजाऊ  क्षेत्र  केरल  में  मिला  दिए  जायें  तो  केरल  की  खाद्य  समस्या  स्वमं  ही  wg  जायेगी ं|

 थी  बेदखल  बुआ  )
 :  सरसाम  में  हुए  दंगों  से  तथा  अन्य  स्थानों पर  जो  उपद्रव

 उनसे  मूझे  दुख  हुआ
 भौगोलिक  दृष्टि  से  श्रासाभ  की  स्थिति  कुछ  अलगाव  की  स्थिति

 वह  भारत  की  मुख्य  भूमि  से  कुछ  दुरी  पर  हूं  ,  इसलिये  उस  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना

 श्रीराम  की  सदस्यों  कंक  समाज
 न  आसामियों  की  सद्भावना  तथा  सहयोग पर

 रित  होने  केवल  श्रीराम  सरकार  को  दोषी  ठट्टराने  से  काम  न  बल्कि  यह  देखना

 होगा  कि  वहाँ  व्याप्त  असंतोष  तथा  अद्यावधि  को  मूलਂ  कारण  कया

 हासिल  तथा  सांस्कृतिक  दृष्टिसि  एक  एकक  यह  कहना  गलत हूँ  कि  ara  सरकार  ने

 पनवाड़ी  लोगों  उपेक्षा  की  पाटनकर  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  अनसार  तो  पहाड़ी  लोगों  पर

 मैदानी  लोगों की  अपेक्षा  अधिक  बचें  किया  गया  है  तथा  वहा ँसे  राज्य  सरकार को  प्राय  कम  हुई

 फिर  पहाड़ी  लोगों  को  झा साम  से  प्लग  कराने  का  क्या  औचित्य  है  सर्दी  सरक।र  उन  लोगों

 को  कोई  fare  सुविधा  देना  चाहती  हूं  तो  वह  केवल  wart  के  पहाड़ी  लोगों  को  ही  क्यों  दी

 जाये  बल्कि  भारत  में  सब  पहाड़ी  लोगों  को  वे  सुविधायें  उपलब्ध  होनी  झा साम  से  नेफा

 के  क्षेत्र  को  अलग  किया  हुमा  नागपाल  कोर्स ब्र  विरोध के  बावजूद  एक  पाकर  राज्य  बनाया

 इस  प्रकार  झा साम  की  भौगोलिक  एव.ता  को  खंडित  किया  जा  wera  यदि  अ्रासाम  में

 पहाड़ी  क्षेत्र  का  एक  शर  पूरक  राज्य  बना  दिया  गया  तो  अमिताभ  के  लोगों  में  की  प्रवृत्ति

 बढ़ती  जायेगी  श्र  इसके  भविष्य  में  भयंकर  परिणाम
 निकलेंगे

 ।

 श्रीराम  औद्योगिक  विकास की  दृष्टि से  एक  पिछड़ा  gat  राज्य है  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार

 को  वहाँ  के  तेल  शर  चाय  से  अत्यधिक  आय  होती  आसाम  में  तैल  अधिक  निकलता  है  परन्तु

 श्रीराम  में  तैल  जनता  को  अधिक  ऊँचे  भाव  पर  खरीदना  पड़ता  झ्रासाभ  को  तैल  पर  मिलने

 वाली  रायल्टी  का  प्रश्न  अभी  बीच  में  लटका  हा  हूं  ग्रासिम  में  पैदा  होने  वाली  क्स्तुग्नों  को  कम

 कीमत  पर  खरीदा  जाता  है  जबकि  श्रासाभ  में  ग्न्य  सबਂ  वस्तुएं  मंहगी  मिलती  हैं।श्रासाम  का

 पटसन  28  रुपए  के  भाव  पर  खरीदा  जाता  है  कि  कलकत्ते  में  उसका  भाव  40  रुपए

 aaa  में  एक  पटसन  का  सिल  लगाने  की  बातਂ  एक  लम्बे  समय  से  चलਂ  रही

 कारीगर  इस  बात  से  विश्वस्त  नहीं  होते  कि  श्रीराम  में  एक  पटसन  की  fae  लगना  चाहिय े|
 श्रीराम

 में
 अनन्नास

 20  रुपए  में
 100  मिलते  हैं  चूंकि  वहाँ  इसका  कोई  उद्योग  नहीं  शभ्रासाम की

 इससे  भी  बड़ी  समस्या  यह  है  कि  वहाँ  यातायात  के  साधनों  का  शत्रुभाव है  ।  वहाँ  केवल  एक

 मीटर  गेज  रेलवे  लाइन  है  ।  अधिक  मंहगाई  का  यह  भी  एक  कारण  असाम  म  कच्चे  माल

 को  छोड़  कर  शेष  सब  वस्तुएं  महंगी  हैं  ।  न्यासा  की  इन  सब  '  समस्याओं  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 गम्भीरता  से  बिचार  किया  जाना  चाहिये

 ava
 अब  नहीं  चाहता  कि  उसके  आर  अधिक  टुकड़े  किए  wa  उसका  विभाजन

 बन्द  कर  दिया  जाना  पहाड़ी  क्षेत्र  का  एंक  पु थक  राज्य  या  एकक  बनाने  से  श्रीराम  की
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 एकता  मंग  होगी  |  श्रीराम  का  इतिहास  तो  यही  बताता है  कि  पुरा  श्रासांम  एक  था  ।  मिरे  विचार

 से  ara  सम्बन्धी  नीति में  age  परिवहन  करने  की  आवश्यकता  अन्यथा  श्रीराम के  लोगों

 में  शर  श्रमिक  निराशा  की  भावना  जायेगी  |

 थी  प०  गोपालन  )
 :  राष्ट्रपति  ने  दर्शन  कभी  भाषण  में  कहा  कि  केन्द्रीय  सरकार

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  चाहे  वह  किसी  भी  राजनीतिक  दलਂ से  सम्बद्ध  क्यों  न  अच्छे

 सम्बन्ध  बनाये  रखना  चाहती  मुझे  इस  अभिव्य क्ति  की  सत्यता  पर  संदेह  में  ऐसे

 कई  उदाहरण  दूंगा  जहाँ  केन्द्रीय  काग्रेसी  सरकार  ने  गैर-कांग्रेसी  सरकारों  को  उलटने  का  प्रयास

 किया  और  सफल  पश्चिमी  हरियाणा  भ्र ौर  पंजाब  की  सरकारों  को  उखाड़ने
 में  केन्द्रीय  सरकार  सफल  हो  चुकी  है  ।  उचके  बाद  केरल  सरकार  को  धपना  लक्ष्य  बनाया

 सरकार  को  पश्नटने  का  काम  fla  विधि  मंत्री  को  केरल

 गए  कौर  वहाँ  जाकर  लोगों  को  भड़काया  कि  वे  राज्ये  सरकार  को  उलट  दें  ।  विधि  मंत्री  जी

 ने  यह  कहा  कि  चावल  की  सप्लाई  के  बारे  में  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  से  कोई  समझौता  नहीं

 यदि  राज्य  सरकार  लोगों  को  श्राव्य  तदनुसार  चावल  देने  ang  है  तो  वे  उसे  एसा  फेंक

 atta  के  लोग  भी  केरल  में  मुक्ति  आन्दोलन  श्रारम्भ  करने  पर  विचार  कर रहे  हैं  ।

 दुर्भाग्य  से  1959  में  केरलਂ  में  मेंने  ही  मुक्ति  ग्रान्दो लने  आरम्भ  wa  काँग्रेस  के  लोग  ही

 अ्रहिसात्मक  और  संविधान  के  सम्बन्ध  कह  रहे  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्र  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  जब

 केरल  गए  थे  तो  उन्होंने  श्री  नंबूदिरीपाद से  त्यागपत्र  देने  को  कहा  था  |  उन्होंने  कहा  था  केरल

 सरकार  को  त्याग-पत्र  देना  चाहिये  क्योंकि  दहाँ  बहुत  eerie  ।  श्री  चव्हाण  ने  भी  अपने

 भाषण  में  कहा  था  कि  हम  सब  बातों  का  लोकतंत्रात्मक  पर  विधान-सामाँ  संसद्‌  में

 निर्णय  करना  चाहिये  गलियों  में  नहीं  ।

 हाल  ही  में  श्रीमती  इंदिरा  गाँधी  ने  भी  केरल  का  दौरा  किया  कौर  जब  संयुक्त  मोर्चे

 के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  उनसे  केरल  को  कौर  प्रतीक  चावलਂ  देने  के  लिये  कहा  तो  उन्होंने  प्रदान  किया

 कि  यदि  हम  झपको  चावलਂ  वर्तमान  कोटा  भी  न  दें  तो  अप  क्या  करेंगे  ?  अब  कॉँग्रेस

 ने  खाद्य  के  प्रदान  को  राजनी  तिक  प्रदान  बना  लिया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  उनसे  कहती  हैँ  कि  यदि  ary  चावलਂ  चाहते  हैं  तो  are  वर्तमान  सरकार

 को  गिरा  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  के  लोगों  को  यह  संदेश  दिया  मुझे  विश्वास है  कि

 केरल  के  लोग  एकमत  हो  कर  यह  कहेंगे  कि  हम  अपनी  राजनी  तिक  अ्रन्त'रम्ात्म  को  समाप्त  नहीं
 कार कार करना  यह  स्पष्ट  है  कि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सर  से  अच्छे  सम्बन्ध  स्थापित  करना

 नहीं  चाहती  ।

 a

 1202



 3  लक्लीसरय  रेलवे  स्टेशन  पर  हुई  दुर्घटना  के  आरे  में  चर्चा

 लखीसराय  रेलवे  स्टेशन
 पर

 हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  चर्चा

 DISCUSSION  ON  ACCIDENT  AT  LUCKEESERAI  RAILWAY  STATION  ः

 Shri  Madhu  Limaye  :  (Monghyr)  द  The  accident  of  Delhi-Horwah  Express  train

 occurred  at  the  Luckeeserai  Station  on  14th  February,  1968  was  similar  to  that  of  1966.  There  is

 asharp  curveatthe  station  and  the  passenger  cannot  see  in'incoming  trains.  Last  time  when  a
 similar  accident  occurred  we  demanded  reconstruction  of  the  Station  properly  and  to  makea

 railway  tract  straight.  But  nothing  has  been  done  so  far  in  this  regard.  The  Commissionr  of  Rail-

 way  Safety  conducted  the  inquiry  in  this  matter.  The  Hon.  Minister  has  not  placed  the  report
 of  the  inquiryon  the  Table  ofthc  House,.  We  arenot  aware  of  the  recommendations  given  by  this
 Commission  for  preventing  such  accidents  in  future.  I  want  that  an  independent  Judicial  inquiry
 Committee  should  be  held  into  the  accicent.  I  also  whatto  know  theaction  taken  bythe  Govern-
 ment  to  prevent  accidents  in  future  according  to  the  recommedations  of  the  Commission,  We
 find  that  there  has  been  no  change  in  the  situation  as  compared  to  that  of  13th  February.  I  suggest
 that  till  the  recommedations  of  the  Judicial  inquiry  are  received  we  should  make  such  arrange-
 ments  that  all  Express  and  Mail  trains  should  halt  at  that  station.

 Sign  boards  should  be  displayed  atthe  station  indicating  the  goods  train  to  slow  down  their

 speed  at  the  station.

 A  barrier  or  a  fence  should  be  erected  between  two  tracks,

 Luckeeserai  station  is  a  very  busy  Station.  Thousands  of  pilgrims  come  and  pass  through
 it  every  day.  The  station  should  be  made  more  spacious  and  a  bridge  should  also  be  constructed
 towards  Delhi  side.  Adequate  light  arrangements  should  be  made  at  the  cabin  and  at  the  plat-
 form.  The  platforms  and  the  railway  tracks  should  be  reconstructed.

 Asum  of  Rs.10,000  should  be  paid  to  each  victim  or  family  involvedin  both  these  accidents,
 so  that  you  learn  a  lesscn  by  paying  such  ahuge  compensation.Till  March,  1967  Dr,  Ram  Subhag
 Singh  was  in  the  Railway  Ministry.  Tothat  extent  heis  responsiblefor  not  taking  any  action  to
 avoid  accidents.  Therefore,  he  should  also  resign  along  with  the  present  Railway  Minister.

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samastipur  )  :  I  agree  that  such  accidents  should  be
 stopped  in  future.  The  number  of  railway  accidents  in  our  country  is  much  less  as  compared
 to  railway  accidents  in  foreign  countries.  It  is  not  correct  to  say  that  the  recommedations  of  the
 Committce  have  not  been  accepted.  Out  of  the  total  recommendations, 353  have  been  accepted  and
 out  of  them  298  recommendations  have  been  implemented.  .The

 remaining
 55

 recommendations
 will  also  be  implemented  slowly.

 Shri  5.  M.  Banerjee  (Kanpur)  :  Asa  result  of  frequency  of  accident  people  have  naturally
 lost  their  faith  in  the  safety  of  railway  travel.  Railway  Board  has  no  responsibility,  Besides  the
 Railway  Minister,  the  Chairman  of  the  Railway  Board,  its  members  and  engineers  should  also

 resign  in  case  of  an  accident.

 The  Railway  Board  should  be  reorganised,  Judicial  inquiry  should  be  done  into  the  cause
 of  the  accident.

 Shri  Sitaram  Kesri  (Kathihar)  Political  parties  are  not  free  from  responsibility  for  railwe  y
 neite  men  lwavt

 accidents.  They  incite  students.  The  students  in  i  au.  bw  ment  cross  the  rai  LY  |  racks,  and  it  there-
 ull Ub by  results  in  accident.  We  have  f  sympathy  for  the  deceased.  A  Judicial  inquiry  should  be

 conducted  with  regard  to  this  accident.
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 Discussion  on  Accident-at  Luckeeserai  Railway  Station  Phalguna  8,  t889  (Saka)

 थी  लोबो  )
 :  हमें  इरਂ  प्रकार  की  see  को  रोकना  है  ea  सम्बन्ध  में

 तीन  बातें  ध्यान  देने  योग्य  दुर्घटना  स्थल  पर  एसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  भविष्य

 में  दुर्घटनायें  को  रोका  जा  सके  श्री  मधु  लिमये  ने  सिगनल  तथा  पु  बनाने  का  सुझाव  दिया

 इस  east  को  पुल  से  थोड़ी  दुरी  पर  ले  जाकर  बनायें  ताकि  सामने  से  आने  वाली

 गाड़ियाँ  स्पष्ट  दिखई  दे  सक  दूसरी  बात  यह  हं  वि  के  अतिरिक्त  रेलवे  बोड़ें  के

 कारियों  को  भी  जिन्होंने  रिपोर्ट  की  जाँच  की  थी  को  दोषी  agua  यदि  उन्होंन  अपनी

 जिमेदारी  को  उचित  तौर  पर  नहीं  निभाया  तो  वे  भी  इन  लोगों  की  के  लिये  जिम्मेदार

 उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चहिये  जिन्होंने  1966  की  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में

 कार्यवाही  नहीं  की  ।  हमें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  होगा  कि  एसी  दुर्घटनाओं  के  रोकने

 के  far  क्या  कार्यवाही  करनी  पिछले  एक  ag  में  5,500  दुर्घटनायें  हुई  जिनमें  120

 व्यक्तियों  की  मृत्यू  538  ब्यक्ति  घायल  हुए  तथा  8  लाख  रुपए  की  हानि  हुई  ।  इन  TP

 स्थितियों  में  आवश्यक  है  कि  रेलवे  को  दुर्घटनाओं  के  प्रति  सावधान  रहना  चाहिये  शौर  प्रत्येक

 दुर्घटना  की  जाँच  की  जानी  चाहिये  ।  हमें  ऐसा  प्रबन्ध  करना  चाहिये  कि  भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनायें

 फिर  न

 Shri  N,  T.  Das  (Jamuni)  :  These  accidents  could  have  been  averted  if  the  Railway  em-

 ployees  had  not  become  slaves  of  rules  and  regulations.  Responsibility  could  only  be  Fixed  in

 case  a  Judicial  inquiry  is  conducted.  This  accident  could  have  been  averted.  Before  construct-

 ing  the  barrier  it  should  be  seen  that  there  should  be  sufficient  space  between  the  two  lines.  If

 you  want  to  avoid  the  accident  permamently  then  abolish  Luckeeserai  station  or  connect  it  with

 Kiul  station  and  an  overbridge  should  be  constructed  towards  Delhiside.  Ifthe  expenditure  in

 constructing  the  bridge  comes  to  be  on  the  high  side  then  the  luckeesarai  Station  should  be  shifted
 towards  Delhi  side.It  should  be  a  full-fledged  station  like  Kiul.  It  is  a  very  small  station  and  is

 controlled  by  junior  Station  Master.

 श्री  ०  fao  deni  हुए
 Shri  Dhillon  in  the  Chair |  |

 थी  कन्डण्पन  :  :  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  एसी  दुर्घटना  घटी  जिसमें

 बहुत  से  यात्री  मारे  इसकी :  जिम्मेदारी  श्री  पूनिया  पर  ही  है  क्योंकि  वे  ही  ee  विभाग

 के  अधिकारी  हैं  ।

 रियाल पुर  दुर्घटना  के  समय  श्री  लालਂ  बहादुर  जो
 उस  समय  रेलवे  मंत्री

 रत
 स

 फिर  भी त्याग-पत्र  दिया  ati  यद्यपि  वह  इस  दुर्घटना  बिल्कुल  सम्बन्धित  नहीं  श्र

 उन्होंने  इस  दुर्घटना  के  कारण  त्यागपत्र  यह  परम्परा  एक  स्वस्थ  परम्परा  है  ।  इसी

 कारण  ada  रेलवे  मंत्री  wie  रेलवे  बोर्ड  के  अध्यक्ष  से  त्यागपत्र  दिए  जाने  की  साँग  की  जा

 रही

 इस  सम्बन्ध  में  विचार  करने  योग्य  एक  बात  श्र  है  wit  वह  यह  कि  यह  दुर्घटना

 अक्टूबर  1966  में  इसी  स्टेशन  पर  घटी  दुर्घटना  के  समान  इसलिये  यह  कहना  उचित  नहीं
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 22  1968  लखीसराय  tat  स्टेशन  पर  हुई  दुर्घटना  के  में  चर्चा

 कि  यह  दुर्घटना  रेलवे  प्रयास  की  सावधानी  के  कारण  नहीं  हुई  ।  जैसा  कि  सदस्यों  ने  कहा  ौर

 मंत्री  महोदय  ने  भी  स्वीकार  किया  कि  यह  दुर्घटना  aa  की  स्थिति  के  कारण  हुई  ।  यदि  एसा

 है  तो  वह  1966  से अरब  तक  इस  सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  उस  स्टेशन  को  कुछ

 समय  के  लिपे  बन्द  किया  जा  सरकता  यदि  स्टेशन  कोਂ  उपयुक्त  स्थन  पर  बनाया

 गया  होता  तो  दुर्घटना  नहीं  होती  ।  इस  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  उचित  सावधानी  नहीं  की  यह

 ठीक  है  कि  art  व।ली  गाड़ी  से  लोगों  को  नहीं  देखा  जा  सकता  था  परन्तु  स्टेशन  सुनी  तथा

 अरन्य  रेलवे  कर्मचारी  उस  गाड़ी  को  देख  सकते  वे  लोगों कोਂ  वहा ँसे  हद  जाने  को  कहू  सकते

 हमारे  राज्य  के  एक  मंत्री  श्री  करुणानिधि  ने  एक  बार  अपनी  जान  जोखिम  में  डाल  कर  लोगों

 को  गाड़ी  केनी वे  से  बचाया  रेलवे  स्टेशन  इतनी  aha  संख्या  में  रेलवे  कर्मचारी  होते

 क्या  उन्होंने  कु  ड  नहीं  किया  था  ?  इस  दुर्घटना  की  अदालती  जाँच  होनी  चाहिये  ।  ऐसी

 जाँच से  ऐसी  कई  बातों  का  पता  चलेगा  कि  जिसकी  सहायता  से  हम  भविष्य  में  दुर्घटनाओं  से  बच

 शर  रेलवे  प्रवासन  भी  उससे  लाभ  उठा  सकता  मेरा  माननीय  रेलवे  मंत्री  से

 रोध  हू  कि  कल्ला कुडी  घटना  पर  ध्यान  दें प्र ौर  स्टेशन  का  नाम  परिवर्तन  करने  सम्बन्धी  हमारी

 माँग  स्वीकार  करें  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  कायम  ड-होबर  मह  एक  बहुत  दुखद  दुघंटनाहै  ।  हम

 मरने  बालों  की  झ्राहमा  के  लिये  सदगति  की  प्रार्थना  करते  रेलवे  मंत्री  को  चाहिये  कि
 कांग्रेसी  सरकारों  वाले  राज्यों  के  मंत्रिमंडलों  के  प्रति  भेदभाव  नहीं  करना  चाहिये  सम्बन्ध

 में  केरल  शर  मद्रास  राज्यों  के  बारे  में  उन्होंने  कुछ  ऐसी  बातें  कही  जो  ठीक  नहीं है  ।

 इसी  स्थान  पर  1966  मं  भी  एक  दुर्घटना  हुई  थी  परन्तु  सरकार  ने  इस  बारे  में  .  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  क्या  यह  इसलिये  किया  गया  कि  यह  छोटा  सा  cease  ?  wie  वहाँ  कोई

 बनड़ा  आदमी  नहीं  जाता  ।  वहाँ  पर  निर्धन  यात्री  गाड़ी  पकड़ते  रेलवे  प्रयास  ग्रसने  छोटे

 कर्मचारियों  के  कल्याण  की  कौर  भी  ध्यान  नहीं  देता  पिछने  दिसम्बर  में  रेलवे  के  gay

 aaa  मृत्यु का  शिकार  हो  गए  उनके  झ्राश्रितों  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  इस  बारे

 में  मैंने  प्रधान  मंत्री  को  लिखा  gt  ae  लखीसराय  मरने  बालों  को  वित्तीय  सहायता

 दी  जानी  चाहिये ।

 हमारे  देश  में  असंख्य  एसे  रेलवे  फाटक  हैं  जहाँ  कि  कर्मचारी  की  ड्यूटी  नहीं  होती  कौर

 वहाँ  सेकड़ों  जानें  जाती  इस  बारे  में  हम  प्रायः  समाचार-पत्रों  में  पढ़ते हैं  ।  सरकार  को

 इन  छोटे  कम  चोरियों  की  संख्या  बड़ानी  चाहिये  ।

 मेरे  क्षेत्र  में  गाड़ियों  में  बहुत  भीड़  होतो  रेलवे  मंत्री  को
 वहाँ  बिना  पूर्व  सुचना के

 जाकर  स्वयं  देखना  सरकार  को  वहाँ  के  लोगों
 की  मुश्किलों  क  ge  करना

 ही नी
 इस  प्रकार की  दुर्घटनाझों  की  जाँच  रेलवे  सुरक्षा  अधिका  से  न  कराकर  एक  संसदीय  समिति
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 से  करायी  जाती  चाहिये  अथवा  अप  एक  न्यायाधीश  द्वारा  जांच  करा  सकते  रेलवे  के

 घिकारी  अपन  कांस्य  की  ओर  ध्यान  नहीं  सरकार  को  रेलवे  दुर्घटनाओं  की  जाँच  के

 लिये  स्थायी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |

 Shri  Sheo  Narain  (Basti):  It  is  a  very  serious  matter  that  Railway  accidents  are  taking
 place  so  frequently  Precious  human  lives  arclostin  this.  Monetary  compensation  15  no  com-

 pensation  for  that  A  fair  was  taking  place  there  and  large  number  of  pilgrims  were  there,
 The  train The  railway  staff  should  have  been  a  little  considerate  and  vigilant  Inconung

 should  have  been  stopped

 Xailway  journey  is  not  safe  these  days,  The  passengers  are  treated  in  a  very  shabby  man-
 ner.  The  authorities  should  have  taken  measures  in  advance,  They  should  be  careful  in  future

 I  want  to  request  the  hon,  members  of  the  opposition  parties  that  they  should  not  bring  politics
 in  such  matters  Weare  elected  to  servethe  ६1८८ 17016 We  should  have  an  objective  outlook
 I  know  that  Goverment  machinery  is  efficient.  I  would  like  that  Government  should  hand  over
 the  work  to  private  sector  if  it  cannot  be  carried  on  efficiently  in  public  sector

 Goverment  should  pay  compensation  to  the  dependents  of  thasewho  have  been  killed.  The
 station  should  be  developed  and  maintained

 Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  (Kishangaj  )  A  very  serious  accident  has  taken  place.  I

 support  the  demand  made  by  Shri  Madhu  Limaye.  This  accident  has  taken  place  where  an  acci-

 dent  occurred  about  two  years  back.  At  that  time  about  40  persons  had  died  and  dozens  were

 injured.  Another  accident  should  occur  there  is  all  the  more  serious

 The  location  of  this  station  is  such  that  you  have  only  one  ortwo  minutesto  clear  the  place
 on  seeing  an  incoming  train,  Thereis  a  curve  inlineat  short  distatnce  fromthe  Railway  station  I

 I belong  to  that  place  This  place  has  assumed  great  importance  1115  a  big  business  centre

 am  sorry  to  say  that  Government  did  not  take  adequate  remedial  measures  after  the  previous  acci-

 dent.  They  did  not  takc  any  action  on  the  report  of  previous  enquiry  report.  I  hold  this  Govern-

 ment  ressponsible  for  this  murder  of  passengers

 They  should  be  prosecuted  for  this  negligence  The  General  Manager  of  Eastern  Railway
 should  be  punished  for  this  The  Chairman  of  Railway  Board  should  also  be  punished,  Not  only
 Shri  Poonacha  but  the  entire  Cabinet  should  resign.  Thefamilies  of  those  killed  should  be

 adquately
 0011 0८1158160.  support  the  demands  put  forward  by  Shri  Madhu  Limaye  here.

 रेलवे  मंत्रो  चे०  स०  पूनिया  :  मुझे  इन  दुर्घटनाओं  पर  बहुत  दुख  है  ।  यहं  दुर्घटना

 पहली  दुर्घटना  के  18  agit  बाद  हुई  है  ।  इस  पर  हमें  गम्भीरता  से  विचार  करना

 लखीसराय  एक  छोटा  स्टेशन  वहां  पर  लगभग  10  गाड़ियाँ  रुकती  कुछ  मेल  गाड़ियां

 वे  वहाँ  नहीं  रुकती

 यह  कहां  गया  है  कि  वहाँ  स्ठद्यन  के  समीप  ही  लाइन  का  एक  मोड़  है  अर  यात्रियों

 को  गाड़ी
 बिल्कुल

 निकट  स्रात  पर  दिखायी  देती  इस  बारे  में  मं  बहना  चाहता  हुँ  कि

 ण्प्ब  एक  स्टेशन  बनाया  जाता  है  तो  रेलवे  सुरक्षा  संगठन  सभी  बात
 की

 भोर  ध्यान  देता  उसके

 द्वारा
 अननुमति

 दिए  जाने  के  बाद  ही  स्टेशन  बनाया  जाता  इंस  स्टेशन  पर  लाइन  का  मोड़

 बहुत  मा  ली  मोड़  है  ।  ag  केवल  एक  डिग्री  का
 है  ।  पटना  की  जोर  anil  हुई  गाड़ी  500

 me  से  दिखाई  देवी  मेरे  सहयोगी  वहाँ  गए  हैं
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 Sm  1889  (v5)  लक्वीसराय  रेलवे  स्टेशन  पर  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  चर्चा

 रेलवे  की  दुर्घटनाओं  की  जाँच  के  लिये  एक  अलग  विभाग  यह  रेलवे  सुरक्षा

 के  अधीन  है  ।  उसके  सभी  अधिकारी  बहुत  अनुभवी  व्यक्ति  धौर  इंजीनियर  हैं  ।  वे  सभी

 दुर्घटनायें  की  जाँच  करते  बार  की  दुर्घटना  के  बार ेमें  उनकी  रिपोर्ट  हमारे  समक्ष  है  |

 उसमें  लिखा  है  कि  यदि  यात्री  ऊपर  के  पुलਂ  का  प्रयोग  करते  तो  gear  नहीं  होती  |

 रेलवे  प्रशासन  सुरक्षा  के  पहलू  को  बहुत  महत्व  देता  है  ।  इसमें  यात्रियों  को  भी  सहयोग

 देना  ग्रन्थ  दु्घंदनाओं  का  भय
 बना  रहेगा  ।  जब  गाड़ी  चल  रही है

 अ्रौर  उस  समय  कोई

 व्यक्ति  गाड़ी  के  आगे  ग्रा  जाता  हैं  तो  ऐसी  स्थिति में  दुर्घटना  हो  सकती  है  ।  यात्रियों  को  ऊपर

 के  का  लाभ  उठाना  चाहिये  हमे  नियमों का  पालन  करना  यह  हमारे  हित में  यह

 कहा  गया  हूँ  कि  बीच  में  जंगला  क्यों  नहीं  लगाया  गया  था  ।  इस  पर  वि चार किया  गया  था

 ग्रोवर  इसे  वहाँ  पर  वाँछनीय  नहीं  समझा  गया  क्योंकि  लोग  खसके  ऊपर  से  चढ़  कर  चले  जाते  हैं

 वहाँ  पर  सुरक्षा के  लिये ग्र ौर  जो  कुछ  उपाय  हो  सकते  वे  किए  जायेंगे

 वहाँ  पर  एक  उच्चाधिकारी  जाँच  कर  रहा हैं  उसकी  रिपो  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  यदि

 यह  देखा  गया  कि  किसी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  आवश्यक  है  तो  बह्  की

 साथ  जनता  को  भी  ध्यान  रखना  चाहिये

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  23  1968/  4  1889  (ae)  के

 रह  बजे तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 The  Lok  Sabhathen  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday  the  23rd

 February,1968!  Phalguna  4,  1889  (Saka)

 Printed  by  Job  Printers,  119  Swami  Vivekanand  Marg,  Allahabad.
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